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9iojn 2016 
अध्यक्ष महोदया, 

मैं वर्ष 2016 - 17 का बजट भाषण प्रस्तुत करता हूं । 
2. मैं यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है । वैश्विक स्तर पर 

. 4 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015 में 3. 1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है । वित्तीय बाजारों पर 
आघात हुए हैं और वैश्विक व्यापार कम हो गया है । विश्व स्तर पर इन प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 
ने अपना आधार मजबूत बनाए रखा है । हमारी अंतर्निहित ताकत और इस सरकार की नीतियों की मेहरबानी से, भारत को 
लेकर अपार विश्वास और आशा कायम है । 
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ का नाम 
दिया है । विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत का विकास असाधारण रूप से उच्च रहा है। हमने यह उपलब्धि 
प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली 
थी जिसमें विकास कम , महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्य में निवेशक का विश्वास शून्य था । 
हमने इन मुश्किलों और चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है । 

कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें 
लहर- लहर तूफ़ान मिले और मौज - मौज मझधार हमें 
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फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको 

इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें 
4. आइए, पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों की तुलना में , जब विकास दर घटकर 6. 3 प्रतिशत रह गई थी , अब हम 
अपनी उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं । सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई है । ऐसा 
पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7 . 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में , वैश्विक निर्यातों 
में 4. 4 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद हुआ । पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
संबंधी मुद्रास्फीति 9. 4 प्रतिशत के स्तर पर थी । हमारी सरकार के कार्यकाल में , उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी 
मुद्रास्फीति कम होकर 5. 4 प्रतिशत पर आ गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है । यह उपलब्धि पिछली सरकार के 
अंतिम तीन वर्षों के दौरान हुई सामान्य वर्षा की तुलना में , लगातार दो वर्षों में मॉनसून की वर्षा में 13 प्रतिशत की कमी 
के बावजूद हासिल की गई । 
5. हमारी वैदेशिक स्थिति मजबूत है । चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध के 18. 4 बिलियन अमरीकी डालर से 
घटकर इस वर्ष 14. 4 बिलियन अमरीकी डालर रह गया । अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक यह सकल घरेलू उत्पाद 
का 1. 4 प्रतिशत रह जाएगा । हमारे विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 350 बिलियन अमरीकी डालर हैं जो अब तक का 
अधिकतम स्तर है । 
6. पिछले 21 महीनों में हमारे द्वारा किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था न केवल अधिक तीव्र विकास पथ पर स्थापित हुई 
है बल्कि इनके जरिए पिछली सरकार द्वारा सजित विश्वास में मौजद कमी को भी पाट दिया गया है। हमें कठिन 
माहौल , प्रतिकूल मौसमी स्थितियों और बाधाकारी वातावरण में काम करना था । 

महोदया, हमें आसमानी और सुल्तानी दोनों परिबलों ने परेशान किया है । 
7. हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है, वह जनता का है और हमारा यह परम कर्तव्य है 
कि हम इसे अपने लोगों , विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें । हमने 
2015 -16 में संशोधित अनुमान के स्तर पर अपने आयोजना व्यय में बढ़ोत्तरी की है, जबकि आम परिपाटी इसे कम करने 
की है। हमने ऐसा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के बावजूद किया जिनसे राज्यों को किए जाने वाले 
अंतरणों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
8. अब हमें भविष्य की ओर देखना है । वैश्विक स्तर पर और अधिक मंदी तथा खलबली मचने के जोखिम बढ़ते जा रहे 
हैं । इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचीदा हो रहा है । इस स्थिति में हम पर तीन गंभीर प्रभाव पड़ेंगे । पहला, 
हमें बृहत - आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करके इन जोखिमों से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत 
करनी है । दूसरा, चूंकि विदेशी बाजार कमजोर हैं , इसलिए हमें घरेलू मांग और भारतीय बाजारों पर निर्भर रहना होगा 

सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास धीमा न हो । और तीसरा, हमे आर्थिक सुधारो और नीतिगत 
उपायों की रफ्तार बनाए रखनी है ताकि हमारी जनता का जीवन बेहतर हो सके । 
9. हम इन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं । वित्त वर्ष 2015 - 16 और 2016 - 17 सरकारी व्यय के लिए बहुत 
चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। 14वें वित्त आयोग ने करों में केंद्र का हिस्सा 68 प्रतिशत से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया 
है । वित्त वर्ष 2015 - 16 में , हम करो में केंद्र के हिस्से में की गई बड़ी कटौती के बावजूद, राजस्व उछाल के कारण 
बजटीय व्यय में सुधार करने में समर्थ हुए । अगले वित्त वर्ष 2016- 17 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और 
रक्षा कर्मियों के लिए ‘ एक रैंक एक पेंशन ( ओआरओपी ) के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । इसलिए, 
सरकार को अपने व्यय में प्राथमिकताएं तय करनी होंगी । हमारी इच्छा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र , 
अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जाए और बैंकों के पुनर्पूजीकरण की व्यवस्था हो । इससे उन क्षेत्रों की 
समस्या का समाधान हो पाएगा, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । सरकार इस प्राथमिक दायित्व को 
एक बार निभा ले, तो यह अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देगी , जो सरकार के लिए अत्यधिक महत्व के हैं । 
10 . सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के परिव्यय को बढ़ाते हुए, सरकार समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए 
तीन मुख्य स्कीमें शुरू करेगी । प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों से किसान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है । किसान बीमा प्रीमियम की एक मामूली राशि अदा करेगा और कोई नुकसान 
होने की दशा में सर्वाधिक मुआवजा प्राप्त करेगा । एक स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की जा रही है, जिसमें देश 
की एक -तिहाई आबादी को अस्पताली व्यय के संबंध में सुरक्षा दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक 
नया कदम उठा रही है कि बीपीएल परिवारों को सरकारी सब्सिडी की मदद से रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा दी 
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जाए । इससे महिलाओं और उन बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा जो चूल्हे पर खाना बनाने के 
दुष्परिणामों से ग्रस्त हैं । 
11. वार्षिक बजट सरकार के लिए आने वाले वर्ष में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक अवसर भी है । हमारी 
सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पर, कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रो और सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के निर्माण के 
लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराना है। सरकार अभी चल रहे सुधार कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास भी करेगी और 
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए सांविधानिक संशोधन पारित करना, शोधन अक्षमता और 
दिवालियापन कानून तथा संसद के समक्ष लंबित अन्य सुधार उपायों को पारित करना सुनिश्चित करेगी । 
12. इसके अलावा, जैसाकि मैं आगे जाकर खुलासा करूंगा, हम महत्वपूर्ण सुधार शुरू करेंगे, जैसेकि एक ऐसा कानून 
बनाया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएं जो उसके पात्र हैं । ऐसा 
आधार मंच को सांविधिक समर्थन देकर किया जाएगा; परिवहन क्षेत्र से संबंधित विधायी ढांचे में बड़े परिवर्तन करना 
ताकि उसे बाधाओं और प्रतिबंधों से मुक्त किया जा सके ; विपणन संबंधी नपी- तुली स्वतंत्रता देकर गैस की खोज और 
अन्वेषण को प्रोत्साहन देना ; वित्तीय फर्मों की समस्याओं के समाधान से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाना; सरकारी 
निजी - भागीदारी की परियोजनाओं और जनोपयोगी सेवाओं से जुड़ी संविदाओं में विवाद के समाधान के लिए कानूनी ढांचे 
की व्यवस्था करना ; बैकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना और साधारण बीमा कंपनियो की पब्लिक लिस्टिंग; तथा 
एफडीआई नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन । 
13. इसलिए, अगले वर्ष के लिए हमारा एजेंडा इसी दिशा में ट्रॉस्फॉर्म इंडिया का है। इसलिए, मेरे बजट प्रस्ताव नौ 
विशिष्ट स्तंभों पर इसी परिवर्तनकारी एजेंडा पर टिके हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 


(ii ) 


( v ) 


(i) कृषि और किसान कल्याण : किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा; 

ग्रामीण क्षेत्र : ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल दिया जाएगा ; 
(iii) सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देख -रेख सहित : सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में शामिल करना ; 
(iv ) शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन : भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना ; 

अवसंरचना और निवेश : कार्यदक्षता और जीवन स्तर में सुधार लाना ; 
( vi ) वित्तीय क्षेत्र के सुधार : पारदर्शिता और स्थिरता लाना; 
( vii ) अभिशासन और कारोबार करने में आसानी : लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ बनाना; 
( viii ) राजकोषीय अनुशासन : सरकारी वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी; 

और 
( ix ) कर संबंधी सुधार : नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना । 

इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में , मैं विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित करूंगा जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे 
नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा । 


I. कृषि और किसान कल्याण 
14. सबसे पहले , मैं कृषि और किसान कल्याण की बात करता हूं । हम अपने किसानों के प्रति आभारी हैं कि वे हमारे 
देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं । हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचना होगा और अपने किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी । 
इसलिए , सरकार खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में अपनी दखल कार्रवाई की दिशा बदलेगी ताकि 2022 तक किसानों की 
आमदनी दोगुनी हो जाए । कृषि और किसान कल्याण के लिए हमारा कुल आबंटन 35 , 984 करोड़ रुपए है । 
15. हमें अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग करने ; सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने ; उर्वरकों के 
संतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरता बनाए रखने; और मूल्यवर्धन प्रदान करने एवं खेत से बाजार तक संपर्क से जुड़े मुद्दों 
पर ध्यान देने की जरूरत है । 
16. कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण साधन है। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर 
निवल जोत क्षेत्र में से केवल 46 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती है । 
17. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा । इस 
स्कीम के तहत 28 .5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IÓ SEC . 1 ] 


18. एआईबीपी के तहत जिन 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबे समय से पिछड़ रहा है, उसमें तेजी लाई 
जाएगी । इससे 80. 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी । इन परियोजनाओं के लिए अगले साल 
17, 000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और अगले पांच वर्षों में 86, 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । हम 
सुनिश्चित करेंगे कि इनमें से 23 परियोजनाएं 31 मार्च, 2017 से पहले पूरी कर ली जाएं । 
19 . लगभग 20, 000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्पस निधि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि बनाई 
जाएगी । ये सब हासिल करने के लिए , 2016 -17 में बजटीय सहायता और बाजार उधारों के जरिए कुल 12 , 517 करोड़ 
रुपए का प्रावधान किया गया है । 
20 . इसके साथ - साथ 6, 000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भू - जल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा 
कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्ताव है । 
21. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख 
कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत आबंटनों का लाभकर उपयोग करके किया जाएगा । 
22. मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अब अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके जरिए , किसान मृदा 
के पोषक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं । इसके अंतर्गत 
मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को शामिल करने का लक्ष्य है । मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय 
परियोजना हेतु 368 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं । इसके अतिरिक्त, उर्वरक कंपनियों के 2, 000 मॉडल खुदरा बिक्री 
केंद्रों को अगले तीन वर्षों के दौरान मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी । उर्वरक कंपनियां शहर के 
कम्पोस्ट का सह विपणन भी करेंगी जो रसायन उर्वरक की क्षमता बढ़ाता है । स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के 
कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए एक नीति भी सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है । 
23 . वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में , जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए 
जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है । इसके लिए, सरकार ने दो महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं । पहली, ‘ परम्परागत 
कृषि विकास योजना जिसके अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी । दूसरी, 
सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है जो ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास 
कहलाती है । मूल्यवर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात 
बाजार मिल सके । इन स्कीमों हेतु कुल 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । 
24. दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 
करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है । इसमें शामिल किए गए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है । 
25 . 674 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच कुल 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 
आयोजित की जाएगी । इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इन केंद्रों की दक्षता एवं कार्यनिष्पादन में सुधार लाना है । 
26. किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार, एकीकृत कृषि विपणन स्कीम 
कार्यान्वित कर रही है, जिसमें साझा ई - मार्किट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों 
में काम में लाया जाएगा । राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना ई-मंच में शामिल होने के लिए एक पूर्वापेक्षा 
है । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर लिया है 
और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं । आने वाले वर्ष में अधिक राज्यों के इस मंच से जुड़ने की आशा है । एकीकृत 
कृषि विपणन ई-मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ . बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया 
जाएगा । 


वर्ष के दौरान केंद्रीय पल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई थी । 


28. हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं की गई । यह स्कीम 
विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। 2012 -13 और 2013 - 14 में आबंटन केवल क्रमशः 8. 885 करोड़ रुपए 
और 9, 805 करोड़ रुपए था । हमने पिछले दो वर्षों में आबंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016 - 17 में 19, 000 करोड़ 
रुपए आबंटित किए गए हैं । राज्यों के हिस्से को मिलाकर 2016- 17 में कुल लगभग 27, 000 करोड़ रुपए इस योजना 
पर खर्च किए जाएंगे । हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 की बजाय अब 2019 निश्चित 
किया जाए और 2. 23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65 , 000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए । 
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तदनुसार, निर्माण की प्रगति जो 2011- 14 के दौरान के औसत 73. 5 किलोमीटर की तुलना में , इस समय प्रतिदिन 100 
किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा । 
29. प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया 
निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं । 
30 . किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है । 2015 - 16 में 
8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में , 2016 - 17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब तक का सबसे अधिक 9 लाख 
करोड़ रुपए होगा । किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए, बजट अनुमान 2016 - 17 में ब्याज सहायता 
के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । 
31. सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है । इस स्कीम 
के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016 - 17 में 5, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । 
32. हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले । इसके लिए, 2016 
17 में तीन विशिष्ट उपाय किए जांएगे । पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा । दूसरा , भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी । इससे वास्तविक 
अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनीटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी । तीसरा , दालों 
की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं । 
33 . किसान अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए अन्य संबद्ध कार्यकलाप भी करते हैं ।किसानों के लिए डेरी -उद्योग 
को अधिक लाभदायक बनाने के लिए, चार नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी : पहला, पशुधन संजीवनी , जो पशु 

कार्यक्रम है और जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड ( नकुल स्वास्थ्य पत्र) का प्रावधान है; दूसरा , एक उन्नत ब्रीडिंग 
प्रौद्योगिकी: तीसरा. ई - पशधन हॉट का सजन जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के 

र और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई- मार्किट पोर्टल 
है; और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 
850 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा । 
34. शहद के उत्पादन में महत्तर वृद्धि हो रही है जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष के 
औसत से बढ़कर, वर्ष 2015- 16 तक 25 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष हो गई है । देश में शहद का कुल उत्पादन वर्ष 
2014 - 15 के 76, 150 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 86, 500 मीट्रिक टन हो गया है । अब 90 प्रतिशत घरेलू शहद का 
निर्यात किया जाता है । 


II . ग्रामीण क्षेत्र 
35. कृषि के बाद , अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । 
36. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को 
2. 87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी । यह पिछले पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 228 प्रतिशत की महत्तर वृद्धि 
है । इस निधि के मौजूदा आबंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 
21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी । ये अधिक आबंटन गांवों एवं छोटे शहरों का कायाकल्प कर सकते है । 
इसे कार्यरूप देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय , राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशानिर्देश तैयार करेगा । 
37 . सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक 
ब्लॉक को दीन दयाल अन्त्योदय मिशन के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा । बहुविध आजीविका के 
प्रोत्साहन के लिए स्व - सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी । मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का 
गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी । इन जिलों को प्रधानमंत्री 
कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी । 
38. वर्ष 2016 - 17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है । 
39. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया , के तहत 
300 ग्रामीण- शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा । ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचना सुविधाएं और बाजार 
पहुंच सुलभ कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे । ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर भी 
प्रदान करेंगे । 
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40. 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 18, 542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था । माननीय प्रधानमंत्री ने 
15 अगस्त , 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने सम्बोधन में यह घोषणा की थी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण 1000 
दिनों में कर लिया जाएगा । 
41. 23 फरवरी, 2016 तक, 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह पिछले तीन वर्षों में हासिल की गई 
कुल उपलब्धियों से भी अधिक है । सरकार 1 मई, 2018 तक शत - प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है । 
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीमों हेतु 8, 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई है । 


42 . स्वच्छ भारत मिशन, विशेष कर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा 
अभियान है । यह विषय राष्ट्रपिता के हृदय के करीब था । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार संसद में स्वच्छता पर एक 
व्यापक बहस की गई । यह लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बन गया है । हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों 
के श्रेणीकरण की शुरूआत की है जिसके फलस्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है । 
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
43 . इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए, उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों से प्राथमिकता 
प्राप्त आबंटन किया जाएगा, जो खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं । 
44 . हमें अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है । हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का 
प्रसार करना होगा । 16. 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से , 12 करोड़ परिवारों के पास कम्प्यूटर नहीं है और इन परिवारों में 
शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो । हम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमें 
पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं । ये स्कीमें हैं - राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन ; और डिजिटला साक्षरता अभियान 
(दिशा) । अब हम ग्रामीण भारत हेतु एक नई डिजीटल साक्षरता मिशन स्कीम आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अगले 
3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा । 
45 . विवादमुक्त स्वामित्व बनाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है । राष्ट्रीय भूमि 
अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया पहल के तहत नवीकृत किया गया है और इसे 1 अप्रैल, 2016 
से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा । इस नवीकृत कार्यक्रम से एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन 
प्रणाली तैयार होगी । इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
46. पंचायती राज संस्थाओं को अभिशासन क्षमता विकसित करनी होगी ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया 
जा सके । इसलिए एक नई पुनर्संरचित स्कीम , राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 
2016 - 17 में 655 करोड़ रुपए रखे गए हैं । 
47. समग्र ग्रामीण विकास के लिए, मैंने 2016 - 17 के बजट में 87, 765 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं । 


III . सामाजिक क्षेत्र , स्वास्थ्य देख-रेख सहित 


48 . जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए वह क्या करना चाहेंगे , तो उन्होंने कहा था 
जब तक भारत की जनता एक बार फिर से शिक्षित नहीं हो जाती, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और उनकी अच्छी 
देखभाल नहीं की जाती, तब तक उनके लिए राजनीति के कोई मायने नहीं हैं । मैं , अब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अपने 
प्रस्तावों की मुख्य बातें प्रस्तुत करता हूं । 
49. हमारे देश में , रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता था । धीरे - धीरे यह 
मध्यम वर्ग तक फैल गई । लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है । भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं 
के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई घर में आग जलाना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने 
के बराबर है । इस स्थिति में सुधार लाने का समय आ गया है । 
50. हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन 
आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए 
इस वर्ष के बजट में 2, 000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इससे 2016-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल 
परिवारों को लाभ होगा । यह स्कीम कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल 
परिवारों को शामिल किया जा सके इससे देश भर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी । इस उपाय से 
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महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी । इससे भोजन बनाने की मेहनत और उसमें लगने 
वाला समय कम हो जाएगा । इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा । 
51. मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करता हूं 
जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है । उनका यह कार्य देश 
के लिए गर्व का विषय है । 
52 . गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो प्रति वर्ष लाखों परिवारों को 
गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है । परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 

कि स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है । ऐसे परिवारों की मदद 
करने के लिए , सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम शुरू करेगी जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य 
कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 30 ,000 
रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज दिया जाएगा । 
53. किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती रही है । हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को 
बढ़ाएंगे । प्रधानमंत्री की जन औख़धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 - 17 के दौरान 3, 000 स्टोर खोले जाएंगे । 
54. भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2. 2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है 
जिसके परिणामस्वरूप , 3. 4 करोड़ डाइलिसिज़ सत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है । भारत में लगभग 4, 950 डाइलिसिज़ 
केंद्र हैं जो मुख्यतः निजी क्षेत्र में और प्रमुख नगरों में हैं । इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक 
डाइलिसिज़ सत्र के लिए लगभग 2, 000 रुपए का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से अधिक बैठता है । इसके 
अलावा, अधिकतर परिवारों को डाइलिसिज़ सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके , कई चक्कर लगाने पड़ते हैं , 
जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है। 
55. इस स्थिति का समाधान करने के लिए, मैं राष्ट्रीय डाइलिसिज़ सेवा कार्यक्रम की शुरूआत करने का प्रस्ताव 
करता हूं । सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिज़ सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी 
निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी । इसकी लागत को कम करने के लिए, मैं डायलिसिज़ 
उपकरणों के कुछ हिस्से -पुर्जी पर बुनियादी सीमा - शुल्क , उत्पाद/ सीवीडी और एसएडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । 
56 . अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक 
चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं । प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा 
देने का आह्वान किया है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें मुझे आपको यह सूचित करते हुए 
प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति / अ जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय 
मंत्रिमंडल ने स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दे दी है । इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए है । यह 
स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए, प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद देगी । इस 
स्कीम से कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे । 
57. हम डॉ . बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं । यह वर्ष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 
उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का वर्ष होना चाहिए । हमने उद्यमिता पारि-तंत्र निर्मित करने के संबंध में , दलित 
भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत वार्ता की है । उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म , लघु, मध्यम 
उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र बनाने का प्रस्ताव है । यह केंद्र अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 
2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें , वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाया जा सके और ‘ स्टैण्ड अप 
इंडिया पहल का लाभ उठाया जा सके । 
58. अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास की स्कीमों जैसे कि बहु- क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद 
स्कीम का कारगर कार्यान्वयन किया जाएगा । 


IV . शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन 
59 . मैं , अब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालना 
चाहूंगा जो मेरे बजट प्रस्तावों का चौथा स्तंभ है । 
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शिक्षा 
60. देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद, अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बड़ा कदम 
उठाना चाहते हैं । इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ा आबंटन किया जाएगा । इसके अलावा, अगले दो वर्ष में , 
इस योजना में अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। 
61. हम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान 
संस्थाएं बनने में मदद मिल सके । दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया 

ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें इससे आम भारतीयों को 
उच्च -स्तरीय शिक्षा कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी । 
62 . हमने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ( हेफा) स्थापित करने 
का निर्णय लिया है । हेफा “ न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाजार से निधियां प्राप्त 
करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर निधियों से करेगा । इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में 
अवसंरचना- सुधार के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी । 
63 . विद्यार्थियों , उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और नियोक्ताओं को अभ्यर्थियों के डिग्री प्रमाणपत्र सुलभ कराने के लिए, 
प्रतिभूति निक्षेपागार की तर्ज पर , विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों , कॉलेज उपाधियों , शैक्षणिक पुरस्कारों तथा अंक 
तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है । यह उनकी प्रामाणिकता के वैधीकरण , 
सुरक्षित संचयन और आसानी से पुनः प्राप्ति में सहायक होगा । 
कौशल विकास 
64. "स्किल इंडिया " मिशन का उद्देश्य हमारी मानव - आबादी का लाभ उठाना है । राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने अपनी 
शुरूआत से एक विस्तृत कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान 
किया है। हम , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाना 
चाहते हैं । हमने देश भर में 1500 बहु- कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है । मैं , इन कार्यक्रमों 
के लिए 1, 700 करोड़ रुपए की राशि अलग से रख रहा हूँ । 
65 . हमने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का 
निर्णय लिया है । हम अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 
को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव करते हैं । 
66 . उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कालेजों, 300 विद्यालयों, 500 
सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किया जाएगा । उद्यमी बनने की 
आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से 
जोड़ा जाएगा । 
रोजगार सृजन 
67 . औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से , भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि 
संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रथम तीन वर्षों के लिए 
8 . 33 % के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करेगी । इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती 
करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए भी प्रेरित होंगे । इस व्यवस्था को अर्ध- कुशल और 
अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से, यह स्कीम 15, 000 रुपए प्रतिमाह तक के 
वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी । मैंने इस स्कीम के लिए बजट में 1, 000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । 
68. इसके अतिरिक्त, वित्त विधेयक, 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80अञकक के अधीन उपलब्ध रोजगार सृजन 
प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है । यह कटौती न केवल किसी 
कारखाने में वस्तओं के विनिर्माण से आय प्राप्त करने वाले कर निर्धारितियों के लिए उपलब्ध होगी बल्कि ऐसे सभी 
निर्धारितियों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनकी इस अधिनियम के तहत सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रकार, 
ऐसे सभी कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के 307 की कटौती का तीन वर्षों तक दावा किया जा सकता है । वर्ष के दौरान 
उन्हें नियोजित किए जाने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या को भी 300 से घटाकर 240 दिन किए जाने का प्रस्ताव है 
तथापि, 25, 000 रुपए से अधिक मासिक परिलब्धियों वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी । 
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इसके अलावा, उन कर्मचारियों के संबंध में भी कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी जिनके लिए सरकार संपूर्ण कर्मचारी 
पेंशन स्कीम की अदायगी कर रही है । 
69. जुलाई, 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा प्रारम्भ की गई थी । रोजगार चाहने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग इस 
सेवा में पहले ही पंजीकरण करा चुके है । हम , 2016 - 17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केन्द्रो को संचालन योग्य बनाने 
का प्रस्ताव करते हैं । हम राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रस्ताव करते 


70 . खुदरा व्यापार देश में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र नियोक्ता है । यदि विनियमों को सरल बनाया जाए, तो इस क्षेत्र में और भी 
अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं । यदि शॉपिंग मालों को सप्ताह के सातों दिन खुला रखा जा सकता है, तो 
छोटी और मध्यम दुकानों को क्यों नहीं ? इन दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह के सभी सात दिन खुले रहने का 
विकल्प दिया जाना चाहिए । वस्तुतः अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश , प्रतिदिन कार्य घंटों की संख्या आदि के दृष्टिगत 
कामगारों के हितों को भी संरक्षित करना होगा । हम एक ऐसा मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक परिचालित करने का 
प्रस्ताव करते हैं जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्वीकार किया जा सकता है । 


V अवसंरचना और निवेश 
71 . बजट के मुख्य विषय " ट्रांस्फार्म इंडिया " का पांचवां सहायक स्तम्भ है - अवसंरचना और निवेश । 
72. सड़क क्षेत्र में , पुराने कारकों के कारण वर्ष के प्रारम्भ में 70 से अधिक परियोजनाएं अटकी पड़ी थीं । इन 
परियोजनाओं की कुल लम्बाई 8, 300 किलोमीटर थी , जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल था । 
अनुकरणीय और सकारात्मक हस्तक्षेप कार्रवाई से , इनमें से लगभग 85 % परियोजनाएं पुनः पटरी पर आ गई है । 
73. भारत में पहली बार 2015 में सर्वाधिक किलोमीटर के राजमार्ग की संविदा प्रदान की गई । साथ ही , मोटरवाहनों का 
सर्वाधिक उत्पादन भी 2015 में किया गया । यह अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है; लेकिन इससे एक चुनौती भी 
उत्पन्न हो गई है । अतः, हमने सड़क निर्माण की प्रक्रिया की गति भी तेज कर दी है। मैंने, राजमार्गों के लिए बजट में 
55, 000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है । इसे एनएचएआई द्वारा बांडों के जरिए जुटाए जाने वाले 
अतिरिक्त 15, 000 करोड़ रुपए की राशि से और भी बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार 2016 - 17 के दौरान , सड़क क्षेत्र में कुल 
निवेश, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन सहित , 97 , 000 करोड़ होगा । 
74. रेलवे के पूंजीगत व्यय को मिलाकर, 2016-17, में सड़कों और रेलवे संबंधी कुल परिव्यय 2, 18, 000 करोड़ रुपए 
होगा । 
75. हम , 2016 - 17 में लगभग 10, 000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुमोदन देने की भी आशा करते हैं । यह 
गत दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होगा । वर्ष 2016 - 17 में सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की गति में भी लगभग 
10 , 000 किलोमीटर की वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त , लगभग 50, 000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय 
राजमार्गों के रूप में उन्नत करने का कार्य शुरू किया जाएगा । 
76. ब. अ. 2016 - 17 में अवसंरचना के लिए कुल परिव्यय 2, 21 , 246 करोड़ रुपए बैठता है । 
77 . आम आदमी और मध्य वर्ग के लाभार्थ हमारी सड़कों पर यात्रियों के यातायात को और अधिक दक्ष बनाया जाना 
जरूरी है । यह पूर्णतः एक अपरिष्कृत क्षेत्र है जिसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है । परमिट राज का उन्मूलन 
हमारा मध्यावधिक लक्ष्य होगा । सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और सड़क परिवहन क्षेत्र 
को यात्री के खंड में खोलेगी । राज्यों के लिए एक समर्थकारी पारि- तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उन्हें नए विधिक 
ढांचे को अंगीकार करने का विकल्प दिया जाएगा । उद्यमी, कतिपय कार्यदक्षता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के 
अध्यधीन विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इस युगांतरकारी पहल के मुख्य लाभों में अधिक दक्ष सार्वजनिक परिवहन 
सुविधाएं , लोगों को और अधिक जनसुविधा, इस मरणासन्न क्षेत्र में नया निवेश, हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार 
स्टार्ट - अप उद्यमियों का विकास और अन्य कई गुना प्रभाव शामिल होंगे । इन उपायों से हम विकास के मार्ग पर अधिक 
तेज़ी से बढ़ पाएगे । 
78 . वर्ष 2015 में , भारत के बड़े पत्तनों ने अब तक की सर्वाधिक गुणवत्ता वाले कार्गो को हैंडल किया है । हमने बड़े पत्तनों 
में अब तक की सर्वाधिक क्षमता का भी अभिवर्धन किया है । हमने पत्तनों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता में वृद्धि 
करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं । सागरमाला परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। हम देश के पूर्वी 
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और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों में नए ग्रीनफील्ड पत्तन विकसित करने की योजना बना रहे हैं । राष्ट्रीय जलमार्गों संबंधी 
कार्य भी शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है । इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है । 
79 . नागर विमानन क्षेत्र में , सरकार असेवित तथा अल्पसेवित विमानपत्तनों को पुनः चालू करने के लिए एक कार्य योजना 
तैयार कर रही है । देश में लगभग 160 विमानपत्तनों और राज्य सरकारों के पास हवाई पट्टियां हैं । इनमें से प्रत्येक को 50 

करोड़ रुपए तक की अनुमानित लागत से पुनः चालू किया जा सकता है । हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 
के लिए इनमें से कुछ विमान पत्तनों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के भागीदार बनेंगे । इसी प्रकार, भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 25 में से 10 अकार्यात्मक हवाई पट्टियों को भी विकसित करेंगे । 
80 . भारत में तेल और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है । तथापि, उनका अन्वेषण और दोहन हमारी क्षमता 
से कम रहा है । हाड्रोकार्बन का आयात हमारे कुल भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा है । हमारे यहाँ बढ़ रही मांग की 
स्थिति है, उत्पादन में लगभग स्थिरता है, जिसके फलस्वरूप आयातों में तीव्र वृद्धि हो रही है । आत्म -निर्भरता के प्रति हमारे 
अभियान के भाग के रूप में , सरकार गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्च दबाव तथा उच्च ताप वाले क्षेत्रों, जिनका 
उच्चतर लागत तथा उच्चतर जोखिमों के चलते वर्तमान में दोहन नहीं किया जा रहा है, से गैस - उत्पादन को प्रोत्साहित 
करने पर विचार कर रही है । नए अन्वेषणों का एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा जिन क्षेत्रों में अभी उत्पादन आरंभ किया 
जाना है उन्हें पहले एक निर्धारित विपणन स्वतंत्रता दी जाए तथा दूसरी बात यह कि इसके लिए एक पूर्व निर्धारित 
अधिकतम मूल ज्ञात किया जाए जो वैकल्पिक ईंधनों के पहुँच मूल्य के सिद्धांत पर तय किया जाएगा । 
81 . अवसंरचना क्षेत्र के दूसरे खंडों में , हमारी सरकार ने गत दो दशकों में कोयला उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि , उत्पादन में 
अब तक की सर्वाधिक क्षमता अभिवर्धन , पारेषण लाइनों में और एलईडी बल्बों के वितरण में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि 
का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । 
82. विद्युत क्षेत्र में , हमें दीर्घावधिक स्थिरता के लिए विद्युत उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है । सरकार, 
नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश के अभिवर्धन के लिए, अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली 
एक व्यापक आयोजना तैयार करने जा रही है । प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए तक का बजटीय आवंटन और सरकारी क्षेत्र के 
निवेशों का इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निवेश जुटाने के लिए प्रयोग किया जाएगा । 
83 . वर्ष 2016- 17 के दौरान, सरकार एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नबार्ड तथा अंतर्देशीय जल 
प्राधिकरण को बांड जारी करके लगभग ₹ 31 , 300 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति देगी । 
84. हमारे निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं , जिनमें से अनेक सरकारी निजी 
भागीदारी ( पीपीपी) मोड में क्रियान्वित किए जाते हैं । मैं इस क्षेत्र में एक बार फिर से तेजी लाने के लिए तीन नई पहलों 
की घोषणा करता हूँ । 
(6) अवसंरचना संबंधी निर्माण संविदाओं, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी ) तथा सार्वजनिक उपयोगिता संविदाओं में 

विवाद समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु 2016- 17 में एक सार्वजनिक उपयोगिता 

(विवाद समाधान ) विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा ; 
(ii) सरकारी निजी भागीदारी ( पीपीपी) संबंधी रियायत करारों को पुनः वार्ता तय करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी 

किए जाएंगे तथा ये दिशा-निर्देश ऐसी संविदाओं की दीर्घावधिक प्रकृति तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था की संभावित 
अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ पारदर्शिता के साथ कोई समझौता 

नहीं किया जाएगा । 
(iii ) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नई ऋण रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित 

ऋण संवर्धन ढांचों पर बल दिया जाएगा तथा जोखिम की एक मानक अवधारणा पर निर्भर नहीं रहा जाएगा 

क्योंकि इसकी परिणति प्राय : गलत मूल्य पर प्राप्त ऋणों में होती है । 
85 . मैं हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में आगे और सुधार लाने की घोषणा करता हूँ। प्रस्तावित परिवर्तन बीमा 
और पेंशन, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, स्टाक एक्सचेंज आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं । प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा बजट 
भाषण के अनुबंध I में दिया गया है । 
86. अधिक संख्या में उत्पादों एवं देशों को शामिल करने के लिए ड्यूटी ड्रॉ बैक स्कीम को व्यापक और गहन बनाया 
गया है । सरकार निर्यात क्षेत्रक को सहायता प्रदान करने की दिशा में उपाय जारी रखेगी । 
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87 . हमारी प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना 
आवश्यक है । हमारे किसानों द्वारा उगाए गए फल और सब्जियों की काफी अधिक मात्रा को या तो सही मूल्य नहीं मिल 
पाता या फिर ये वस्तुएं बाजार में पहुँच नहीं पाती । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा व्यापार को कहीं अधिक दक्ष बनाने की 
आवश्यकता है। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु एफआईपीबी मार्ग के जरिए 1007 
एफडीआई अनुमति प्रदान की जाएगी । इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा ; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा 
काफी अधिक संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । 
88. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश तथा स्ट्रैटजिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु एक नई नीति 
अनुमोदित की गई है । हमें नई परियोजनाओं में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की 
परिसंपत्तियों का उपयोग करना है । हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे 

मर्माणकारी यूनिटों आदि जैसी व्यष्टि आस्तियों का विनिवेश करके आस्ति के बराबर मूल्य प्राप्त करें । नीति 
आयोग इस स्ट्रैटजिक बिक्री के लिए उद्यमों की पहचान करेगा । 
89 . हम पूंजी पुनर्संरचना, लाभांश, बोनस शेयर आदि जैसे मुद्दों का समाधान करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 
सरकारी निवेश के दक्ष प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे। विनिवेश विभाग को नया नाम "निवेश तथा सरकारी 
आस्ति प्रबंधन विभाग ( दीपम ) " दिया जा रहा है । 
VI. वित्तीय क्षेत्रक सुधार 
90 . प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक स्फूर्त वित्तीय क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है । अपने पिछले दो बजटों में , 
मैंने, इस संबंध में कई उपायों की घोषणा की थी । अब मैं निम्नलिखित पहल की घोषणा करता हूँ: 
(i) वित्तीय प्रतिष्ठानों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थागत शून्य विद्यमान है। 2016- 17 के 

दौरान संसद में वित्तीय प्रतिष्ठानों की समस्याओं के समाधान संबंधी एक व्यापक संहिता " विधेयक के रूप में 
पुरःस्थापित की जाएगी । यह संहिता बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्रक के निकायों में दिवालियापन की 
स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष समाधान तंत्र उपलब्ध कराएगी । शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता 
2015 के साथ ही उस संहिता को अधिनियमित कर दिए जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापक समाधान तंत्र 

उपलब्ध होगा । 
(ii) आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा रहा है ताकि वित्त विधेयक 2016 के जरिए मौद्रिक नीति ढांचा 

तथा मौद्रिक नीति समिति के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था की जा सके । समिति आधारित दृष्टिकोण से 

मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व और पारदर्शिता प्राप्त होगी । 
( iii ) वित्तीय क्षेत्र में समेकित आंकड़ा समेकन तथा विश्लेषण को सुसाध्य बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद 

( एफएसडीसी ) के तत्वावधान में एक वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा । 
( iv ) सरकारी प्रतिभूतियों में बृहत्तर खुदरा प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टाक एक्सचेंजों के 

माध्यम से तथा एनडीएस - ओएम व्यापार मंच तक पहुँच स्थापित करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में 

प्रतिभागिता को सुसाध्य बनाएगा । 
(v) सेबी द्वारा जिंस व्युत्पाद बाजार में नए व्युत्पादों को विकसित किया जाएगा । 
( vi ) कारपोरेट बांड बाजार को गहन बनाने में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे जिनका ब्यौरा बजट 

भाषण के अनुबंध- II में दिया गया है। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता के अधिनियमन से कारपोरेट बांड 

बाजार के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 
(vii ) बैकिंग क्षेत्रक में दबाव युक्त आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों 

(एआरसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । अतः मै , सारफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन कर 
प्रस्ताव करता हूँ ताकि एआरसी के प्रायोजक को उस एआरसी में 100 % स्टेक धारिता रखने की क्षमता प्राप्त हो 

तथा गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश की अनुमति मिले । 
( viii) अभी हाल में , देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के " अवैध जमा राशि प्राप्त करने की स्कीमों " द्वारा धोखा- धड़ी का 

शिकार हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है । इन स्कीमों के सबसे अधिक शिकार गरीब तथा वित्तीय जानकारी न 
रखने वाले लोग होते हैं । ऐसी स्कीमों का प्रचालन प्रायः अनेक राज्यों में फैला होता है । अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ 
कि ऐसी स्कीमों के आतंक से निपटने के लिए 2016 - 17 में व्यापक केंद्रीय विधान लाया जाए । 
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( ix ) मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आगामी वर्ष में सेबी अधिनियम 1992 में संशोधन किया जाए ताकि प्रतिभूति 

अपीलीय अधिकरण में सदस्यों तथा पीठों की संख्या और बढ़ाई जा सके । 
91 . जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः अवगत हैं ; वित्तीय क्षेत्रक का सामर्थ्य एक मजबूत तथा सुचारू रूप में 
कार्य करने वाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है । हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के संपुष्टीकरण हेतु पहले से 
ही इंद्रधनुष नामक एक व्यापक योजना है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है । हमारे समक्ष अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 
में भारग्रस्त आस्तियों की समस्या है जो काफी समय से चली आ रही है । इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए गए 
हैं । हम बैंकों के ऋण प्रदायी और कार्मिक संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं । विभिन्न क्षेत्रकों जैसेकि विद्युत , 
कोयला, राजमार्ग, चीनी और इस्पात में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया है । बैंक रुकी हुई परियोजनाओं 
के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वसूलियां प्राप्त करने की दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं । 
92. बैंकों के इन प्रयासों में सहायता करने तथा साथ ही ऋण वृद्धि में भी मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 
के पुनःपूंजीकरण के लिए 2016 - 17 के बजट अनुमान में 25, 000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ । यदि 
इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी, तो हम इसके लिए संसाधनों का पता लगाएंगे । हम इन बैंको के साथ 
मजबूती से खड़े हैं । 
93. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ तथा प्रतिस्पर्धी बनना होगा । 2016 - 17 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्रियाशील 
किया जाएगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी । आईडीबीआई 
बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है । सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और अपनी शेयरधारिता को 
50 प्रतिशत से कम करने के विकल्प पर भी विचार करेगी । 
94 . भारग्रस्त आस्तियों से संबंधित समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ऋण वसूली अधिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया 
जाएगा जिसमें मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने तथा न्यायालयी मामलों में कम्यूटरीकृत प्रक्रमण पर विशेष ध्यान दिया 
जाएगा ताकि न्यायालयों में सुनवाइयों की संख्या में कमी लाई जा सके तथा मामलों का तेजी से निपटान हो । 
95 . व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर खड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( पीएमएमवाई) का 
शुभारंभ किया गया था । बैंकों तथा एनबीएफसी- एमएफआई ने रिपोर्ट किया है कि इस वर्ष फरवरी के आंरभ तक 
पीएमएमवाई के अंतर्गत , 2. 5 करोड़ से भी अधिक उधार लेनेवालों को मंजूर की गई राशि लगभग एक लाख करोड़ रु . 
पर पहुंच गई है । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अगले वर्ष के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 1, 80 , 000 करोड़ रुपए कर दिया जाए । 
96. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहँच उपलब्ध कराने के लिए हम आगामी तीन वर्षों में व्य 
राष्ट्रव्यापी आधार पर डाकघरों में एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं को चालू करेंगे । 
97 . सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनियों में जनता की शेयर धारिता उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित 
करने का एक उपाय है । इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टाक 
एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा । 
VII. अभिशासन तथा कारोबार करने में आसानी 
98 . हमारी सरकार प्रक्रियागत सुधारों ; सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सरकारी प्रक्रियाओं आदि पर विशेष ध्यान देते हुए 
सुशासन पर अभूतपूर्व बल दे रही है । इसके पीछे हमारा लक्ष्य यह है कि सरकारी एजेंसियों के साथ जन - साधारण के 
पारस्परिक सबध के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके । 
99. विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों के यौक्तिकीकरण के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है। स्वायत्त निकायों 
की व्यापक समीक्षा और इनका यौक्तिकीकरण भी किया जा रहा है । 
100. न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन का अति महत्वपूर्ण घटक है - वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी 
सब्सिडियों और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण सुनिश्चित करना । सरकारी धन निर्धनों और पात्र व्यक्तियों के पास 
बिना किसी विपथन के पहुंचना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तीन विशिष्ट पहल प्रस्तावित हैं । 
- पहला, हम " आधार व्यवस्था का प्रयोग करके वित्तीय सहायता और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यबद्ध 

सुपुर्दगी के लिए विधेयक पेश करेंगे । यह विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा । तथापि, आधार 
संख्या या प्रमाणीकरण से नागरिकता या निवास स्थान का कोई अधिकार नहीं मिलता । लाभार्थियों को सही ढंग से 
लक्षित करने के लिए आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार किया जाएगा । यह एक परिवर्तनकारी 
कानून होगा जिससे निर्धन और कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे । 
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दूसरा, हम एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( डीबीटी ) पहले ही प्रारंभ कर चुके है । इस सफल अनुभव के आधार पर , 
अब हमारा प्रस्ताव देश के कुछ जिलों में उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर डीबीटी प्रारंभ करने का है ताकि 
किसानों को सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके । 
• तीसरा, देश की 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख उचित दर दुकानों को मार्च, 2017 तक स्वचालन 

सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । 
101. हमें माल और सेवाओं की सरकारी खरीद में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लानी है । आपूर्ति और निपटान 
महानिदेशक ( डीजीएसएंडडी) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को 
सुसाध्य बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रेरित मंच की व्यवस्था करेगा । 
102. कारोबार करना सरल बनाने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम संसद के वर्तमान 
बजट सत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे । इस विधेयक से स्टार्ट - अप कंपनियों 
के लिए अनुकूल माहौल में भी और सुधार लाया जा सकेगा। कंपनियों का पंजीकरण भी एक दिन में हो जाएगा । 
103. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनीटरिंग सुशासन का प्रमुख अवयव है । दालों की कीमतों में तीव्र वृद्धि की 
समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और मूल्य स्थिरीकरण निधि से 
बाजार मूल्य पर खरीद करते हुए दालों का बफर स्टाक बनाने की मंजूरी दी है । बाजार के हस्तक्षेपों को संभालने के लिए 
इस निधि में 900 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का प्रावधान किया गया है । 
104. अध्यक्ष महोदया , सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता से लाभ उठाना होगा । आपसी समझ को सुदृढ़ 
करने के लिए, विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच ढांचागत घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रस्ताव है। राज्यों और जिलों को 
परस्पर जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम " एक भारत श्रेष्ठ भारत " प्रारंभ किया जाएगा जो भा -गा, व्यापार, संस्कृति , 
यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान -प्रदान के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा । हम राज्यों और जिलों की 
भागीदारी के साथ पारस्परिक करार के माध्यम से इसे अमल में लाएंगे । 
105. वर्ष 2017 में , हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा । हम स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के आगे 
राष्ट्र की यात्रा के लिए नए मुकाम तय करेंगे । इतिहासकार डॉ . टॉयनबी ने कहा था कि " एक अध्याय जिसका प्रारंभ 
पश्चिमी था , उसका अंत भारतीय ही होना होगा.... " मेरा विश्वास है कि वर्ष 2017 उस महान इतिहासकार के सपने को 
सच सिद्ध करेगा । हमारी स्कीम " एक भारत श्रेष्ठ भारत " इस स्वप्न का ही हिस्सा है । 


VIII. राजकोषीय अनुशासन 
106. अब मैं वर्ष 2016 -17 के बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा । 
107 . यह बजट तैयार करते समय , मुझे एफआरबीएम रोडमैप के बारे में परस्पर-विरोधी संकेत मिले हैं । विभिन्न 
विचारधाराओं ने या तो राजकोषीय समेकन और स्थिरता के पक्ष में या कम उत्साही समेकन के लिए और विकास को 
अधिक बढ़ावा देने के तर्क दिए हैं । मैंने नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद निर्णय लिया है कि समझदारी 
राजकोषीय लक्ष्यों पर डटे रहने में ही है। परिणामतः, सं. अ. 2015 -16 और ब. अ . 2016- 17 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 
3. 9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर रखा गया है । ऐसा करते हुए, मैने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास के एजेंडे को 
जोखिम में न डाला जाए । 
108 . वर्ष 2016- 17 के बजट में कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 5. 50 लाख करोड़ 
रुपए का आयोजना व्यय और 14. 28 लाख करोड़ रुपए का आयोजना -भिन्न व्यय होगा । वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान 
की तुलना में आयोजना व्यय में 15. 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है । आयोजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य 
सहित सामाजिक क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास , अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों का कल्याण, 
अवसंरचना इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है । राज्यों को अधिक सशक्त बनाने की नीति जारी रखते हुए 
राज्यों को अंतरित किए जा रहे कुल संसाधन संशोधित अनुमान 2015 - 16 की तुलना में 99, 681 करोड़ रुपए अधिक थे 
और वास्तविक 2014 - 15 की तुलना में 2, 46, 024 करोड़ रुपए अधिक हैं । कतिपय मुख्य क्षेत्रों और स्कीमों में आवंटनों 
का ब्यौरा भाषण के अनुबंध- III में दिया गया है । 
109. यह 12वीं योजना का अंतिम वर्ष है । उत्तरोत्तर समितियों ने सरकारी व्यय के आयोजना और आयोजना -भिन्न 
वर्गीकरण की जरूरत पर प्रश्न उठाया है । वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही हैं कि आयोजना व्यय अच्छे और आयोजना 
भिन्न व्यय बुरे होते हैं । इसकी परिणति बजट में विकृत आवंटनों में होती है । हमें इसे ठीक करने और सरकारी व्यय के 
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राजस्व और पूँजी वर्गीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है । अतः हमने निर्णय लिया है कि 
आयोजना और आयोजना -भिन्न वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017 - 18 से समाप्त कर दिया जाएगा । वित्त मंत्रालय इस 
मानले में , केंद्रीय और राज्यों के बजटों को समरूप बनाने के लिए, राज्य के वित्त विभागों के साथ घनिष्ठता से कार्य 
करेगा । 
110. सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही प्रत्येक नई स्कीम की समापन 
तारीख और परिणामी समीक्षा होगी । इस वर्ष के बजट का आशाजनक लक्षण यह है कि हमने राजस्व घाटे को सं . अ . 
2015 - 16 में सघउ के 2. 87 से सुधार करते हुए 2. 5 % पर ला दिया है । 
111. एफआरबीएम अधिनियम एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वयनाधीन रहा है । केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों 
ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ लिए हैं । ऐसा मानने वालों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है 
कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की नियत संख्याओं की बजाय यह बेहतर होगा कि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की 
रेंज रखी जाए जो बदलती स्थितियों से निपटने में सरकार के लिए आवश्यक नीतिगत गुजांइश देगी । एक सुझाव यह भी 
है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को अर्थव्यवस्था में क्रमशः ऋण संकुचन अथवा विस्तार के अनुरूप किया जाए । 
राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति वचनबद्ध रहते हुए, अब समय आ गया है कि विशेषतया अनिश्चितता और 
अस्थिरता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मापदंड बन गए हैं , के परिप्रेक्ष्य में एफआरबीएम अधिनियम के कार्यकरण की 
समीक्षा की जाए । इसलिए, मैं एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और भावी मार्ग हेतु सिफारिशें 
करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं । 
112. जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं , सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । पिछली परंपरा का 
अनुपालन करते हुए इस रिपोर्ट की पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया गया है । 
इसके साथ ही, मैंने बजट में आवश्यक अंतरिम प्रावधान किए हैं । 
113. हमनें 1500 से अधिक केंद्रीय आयोजना स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्र और 30 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों 
में मिलाकर उन्हें युक्तिसंगत बनाया और पुनर्संरचित किया है । इससे व्यय की अतिव्याप्ति से बचा जा सकेगा । मैं इस बात 
पर बल देकर कहता हूँ कि मैं , हमारी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से उभरी वित्तीय आवश्यकताओं और राज्यों के 
पुनर्गठन से उत्पन्न वचनबद्धताओं लिए प्रतिबद्ध हूं । 
114. मैंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरू गोबिंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने के लिए प्रत्येक 
हेतु , 8100 करोड़ की आरंभिक राशि भी आवंटित की है । 
IX . कर सुधार 
115. मैं अब कर सुधारों की ओर आता हूं जो मेरे बजट भाषण के भाग ख में विस्तार से दिए गए हैं । 


भाग- ख 


अध्यक्ष महोदया , 
116. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । 
117. सरकार राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका के महत्व को स्वीकारती है । जनता से कर के रूप में उगाहे गए 
प्रत्येक रुपए का , बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण के सरकार के प्रयासों में 
योगदान होता है । समाज से गरीबी और असमानता को समाप्त करने में कराधान सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख 
साधन है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य से इस साधन का प्रयोग न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी । 
इस वर्ष मेरे कर प्रस्तावों में निम्नलिखित नौ श्रेणियों पर मुख्य बल दिया गया है : 
( 1) छोटे करदाताओं को राहत 
(2) विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय 
( 3) मेक इन इंडिया में सहायता के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना 
( 4) पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय 
( 5) सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय 
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( 6) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना 
( 7) कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना 
( 8) कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण 
( 9) जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग 
1. छोटे करदाताओं को राहत 
118. 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से, मैं धारा 87क के अंतर्गत 
कर छूट की अधिकतम सीमा 2, 000 से बढ़ाकर 5, 000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता 
आते हैं जिन्हें अपनी करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी । 
119. जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान 
किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराए का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रतिवर्ष 
24, 000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है । मैं धारा 80छछ के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में 
कटौती की सीमा 24, 000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60, 000 रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे किराए के 
मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी । 
120 . आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों 
अर्थात ऐसे नॉन कारपोरेट व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां एक करोड़ 
रुपए से अधिक नहीं है । वर्तमान में , लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है जिससे वे विस्तृत खाता 
बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं । मैं इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को 
बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ जो सूक्ष्म , लघु तथा मध्यम उद्यम ( एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने 
वाले बहुत से निर्धारितियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा । 
121 . मैं , अनुमानित कराधान स्कीम को ऐसे व्यवसायियों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी 
सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक हैं , इस अनुमान के साथ कि लाभ सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत है । 
2. विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय 
122. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कारपोरेट कर की दर को एक समय - अवधि के दौरान , 30 प्रतिशत से घटाकर 
25 प्रतिशत करने के साथ, विभिन्न प्रकार की कर छटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा समाप्त 
प्रस्ताव रखा था । बहरहाल , कंपनियों द्वारा विभिन्न छूटों का लाभ उठाए जाने के कारण, उनके कर भुगतान की प्रभावी दर 
औसतन 24. 67 प्रतिशत बैठती है । इन कर छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की एक योजना आम 
जनता के बीच रखी गई थी तथा हमें बड़ी संख्या में रचनात्मक सुझाव मिले हैं । इन छुटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त 
करने की अंतिम योजना अनुबंध में दी गई है । इसकी मुख्य -मुख्य बातें निम्नवत हैं : 
( क ) आयकर अधिनियम में उपबंधित त्वरित अवमूल्यन को 1. 4. 2017 से अधिकतम 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया 

जाएगा । 
( ख) अनुसंधान कार्य हेतु कटौतियों के लाभ 1. 4. 2017 से अधिकतम 150 प्रतिशत तक और 1.4. 2020 से अधिकतम 

100 प्रतिशत तक कर दिए जाएंगे । 
नए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों ( एसईजेड ) में स्थापित की गई केवल उन्हीं नई यूनिटों को धारा 10कक के लाभ प्राप्त 

होंगे जो 31. 03. 2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर दें । 
( घ) कौशल विकास हेतु धारा 35गगघ के अंतर्गत भारित कटौतियां 1. 4. 2020 तक जारी रहेंगी । 
123. कारपोरेट कर- दर में कटौती को चरणबद्ध रूप में समाप्त किए जा रहे प्रोत्साहनों से मिलने वाले प्रत्याशित 
अतिरिक्त राजस्व के अनुसार निर्धारित किया जाना है । सरकार को कर छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने से होने 
वाले लाभ क्रमिक रूप में ही प्राप्त होने हैं । अतः पहले चरण में , मैं कारपोरेट आय कर की दरों में निम्नलिखित दो 
परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं : 
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( क ) 1 . 3. 2016 को या इसके बाद निगमित होने वाली नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25 प्रतिशत + अधिभार और 

उपकर की दर से कराधान का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है, यदि वे लाभ संबद्ध या निवेश 

संबद्ध कटौतियों का दावा नहीं करती तथा निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं उठाती। 
( ख) मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से 

अधिक न हो (मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान ) के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट आयकर 

की दर को घटाकर 29 प्रतिशत 3 अधिभार और उपकर किया जाए । 
124. स्टार्ट - अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे 
प्रमुख भूमिका निभाएंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल , 2016 से मार्च, 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले 
स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्य 
बढ़ावा देने में मदद दी जाए । ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर ( एमएटी) लागू होगा । पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया 
जाएगा यदि विनियमित / अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्ट - अप में 
निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिसंख्य शेयरधारिता हो । 


125. अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है । मैं पेटेंटों के संबंध में 
विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से 
अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा । 
126. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां ( एआरसी) जो डूबे ऋणों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं , उनमें 
अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर 
का पूर्ण पास - थू अंतरित किया जाए। न्यास की बजाय निवेशकों के हाथ आई आमदनी पर कर लगाया जाएगा । तथापि , 
न्यास स्रोत पर कर- कटौती के अध्यधीन होंगे । 
127 . असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में , दीर्घावधिक पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि तीन वर्ष से 
घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है । 


128 . गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5 प्रतिशत तक 
कटौती की पात्र होंगी । 


129 . विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्थान (पीओईएम ) के आधार पर रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष आस्थगित रखने 
का प्रस्ताव है । 


130 . मैं 1. 4. 2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम ( जीएएआर) क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना 
चाहूंगा । 


131. ओईसीडी और जी - 20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति हमारी वचनबद्धता पूरी करने के लिए, वित्त विधेयक, 2016 
में , 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश - दर- देश सूचना हे 
प्रावधान शामिल है । 
132. मैं , दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा कौशल विकास और 
उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का 
प्रस्ताव करता हूं। 
133. मैं ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा 
शुरू की गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव 
करता हूं । 
134 . प्रशीतित कन्टेनरों का प्रयोग बढ़ाने के लिए , मैं उन पर बुनियादी सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 5 
प्रतिशत और 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । 
135. विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक सामग्रियों और अन्य वस्तुओं 
पर शून्य बुनियादी सीमाशुल्क लगता है । मैं ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । 
मेक इन इंडिया में सहायता करने के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना 
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136. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क संरचना, हमारी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान हेतु घरेलू मूल्यवर्धन को 
प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी के अनुरूप, मैं कुछ निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और 
संघटकों तथा कतिपय अन्य वस्तुओं पर सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क दरों में समुचित परिवर्तन करने और प्रक्रियाएं सरल 
बनाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल , रक्षा उत्पादन , 
वस्त्र , खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो-रसायन, कागज, गत्ते और न्यूजप्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण , 
मरम्मत और पूरी जांच ( एमआरओ) तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया 
जा सके । ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध में दिया गया है । 
पेंशन - प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय 
137. पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं । मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और 
सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए । मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में , 
सेवानिवृत्ति के समय निधि से 40 प्रतिशत आहरण को कर-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं । 
138. अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1. 4. 2016 के पश्चात किए गए 
अंशदानों से सृजित निधियों के संबंध में भी , 40 प्रतिशत के कर-मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा । 
139. इसके अतिरिक्त , पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिकी निधि, 
तीनों मामलों में कर योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, हम कर- छूट का लाभ लेने के लिए मान्यताप्राप्त भविष्य और 
अधिवर्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1. 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करते हैं । 
140. मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की 
गई सेवाओं को सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं । 
141. मैं कुछ मामलों में , एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा ) पॉलिसियों के अदा किए गए प्रीमियम पर सेवा कर 3. 5 
प्रतिशत से घटाकर 1. 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं । 
सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय 
142. प्रधानमंत्री आवास योजना समयबद्ध तरीके से सभी और विशेषकर गरीबों की आवासीय जरूरतों का समाधान 
करने के लिए सरकार के आश्वासन का साकार रूप है । मकानों का निर्माण रोजगार के प्रचुर अवसर भी सृजित करता है । 
आवास क्षेत्र में कार्यकलाप बढ़ाने के लिए, मैं जून , 2016 से मार्च, 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन 
के तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग 
मीटर तक के फ्लैटों हेत आवास निर्माण परियोजना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100 प्रतिशत कटौती देने का 
प्रस्ताव करता हूं । तथापि, इन उपक्रमों पर न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा । 
143. पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों 
हेतु 50, 000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि मकान की कीमत 50 
लाख रुपए से ज्यादा न हो । 
144. आवास निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव, स्थावर संपदा निवेश न्यासों में 
निवेश करना सुसाध्य बनाना है । मेरा प्रस्ताव है कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले 
आईएनवीआईटी की विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर 
के अध्यधीन नहीं होंगे । 
145. सरकारी निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर 
तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है । 
146. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के 
लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए। 
कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना 
147 . लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समान रूप से सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ 
भी क्यों न हो । इसे करों की निष्पक्षता और प्रगामी प्रकृति को विकृत करने के रूप में देखा जाता है । अपेक्षाकृत उच्च 
आय वाले व्यक्ति उच्च कर लागत वहन कर सकते हैं । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश वितरण 
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कर के अलावा, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं अर्थात व्यष्टियों, हिं विभाजित 
परिवारों (एचयूएफ ) और फर्मों को लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर से कर देना होगा । 
148. मैं , कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 
अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं । 
149. मैं दस लाख रुपए से अधिक की लक्ज़री कारों की खरीद पर और दो लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और 
सेवाओं की नकद खरीद पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर संग्रह करने का भी प्रस्ताव करता हूं । संसाधन संपन्न 
अनुपालक करदाताओं के लिए, इस लेवी से न केवल व्यय किए जाने के समय कर संग्रहण बढ़ेगा, बल्कि यह ऐसा व्यय 
करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कर प्राधिकारियों को आंकड़े प्रदान करता है, जो कराधार में शामिल नहीं 
भी हो सकते हैं । किसानों और अधिसूचित वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे प्रपत्र देने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके द्वारा स्रोत 
पर कर संग्रहण प्रभारित नहीं किया जाएगा । 
150 . विकल्पों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर .017 प्रतिशत से बढ़ाकर .05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। 
151. भारत से विदेशी - ई - कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर कर लगाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि अनिवासी को 
भुगतान करने वाला व्यक्ति , जिसका स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है और वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन 
विज्ञापन हेतु प्रतिफल के रूप में देता है, वह समकरण लेवी के रूप में भुगतान की गई सकल राशि के 6 प्रतिशत की दर 
से कर रोक सकेगा। यह लेवी केवल बी2बी लेनदेनों के लिए लागू होगी । 
152. मैं , सभी कर- योग्य सेवाओं पर 0 .5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव 
करता हूं , जिससे हुई प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के 
वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त होगा । यह उपकर 1 जून, 2016 से लागू होगा । इस उपकर का निविष्टि कर क्रेडिट इस 
उपकर के भुगतान के लिए उपलब्ध होगा । 
153. भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है । मैं , पेट्रोल , एलपीजी , सीएनजी की 
छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2. 5 प्रतिशत और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों 
और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं । 
154. 

मैं , आभूषण की वस्तुओं ( हीरा और बेशकीमती पत्थरों से जड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को 
छोड़कर) पर निविष्टि कर-क्रेडिट के बगैर 1 प्रतिशत या निविष्टि कर- क्रेडिट के साथ 12. 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क 
लगाने का प्रस्ताव करता हूं , जिसपर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी । नए 
करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए 


जाएंगे । 


155. मैं , 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़े से बनी वस्तुओं पर 
उत्पाद शुल्क को निविष्टि कर -क्रेडिट के बगैर शून्य या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 6 प्रतिशत / 12. 5 प्रतिशत से 
बदलकर निविष्टि कर- क्रेडिट के बगैर 2 प्रतिशत या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 12. 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता 


156. मैं कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर का नया नाम 
देने और इसके साथ ही साथ इसकी दर 200 रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिटन करने का प्रस्ताव करता हूं । 
157. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं , बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तम्बाकू 
उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । 
158. मैं वित्त अधिनियम , 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो- फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने 
और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके और जिससे यह स्पष्ट किया 
जा सके कि स्पेस्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समनुदेशन ऐसी सेवा है, जिसपर सेवा कर लगाया जा सकता है 
और यह अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है । 
कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना 
159. हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं । इस प्रकार से , 
जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं , वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा । 
कर वंचन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ी है क्योंकि सूचना प्राप्त करने की क्षमता और ऐसी सूचना 
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का प्रक्रियान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी चालित विश्लेषणात्मक साधनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है | मैं , पूर्ववर्ती 
कर अनुपालन न करने वालों को कर- अनुपालकों की श्रेणी में शामिल होने का सुअवसर देना चाहता हूं । 
160. मैं , घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालना विंडो का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे अघोषित आय या किसी 
आस्ति के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30 प्रतिशत की दर से कर एवं 7. 5 प्रतिशत की दर से अधिभार 
तथा 7. 5 प्रतिशत की दर से शास्ति , जो अघोषित आय का कुल 45 प्रतिशत बैठता है, का भुगतान करके अपने पहले के 
कर अतिक्रमण का निपटान कर लें । आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित 
आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा । कतिपय शर्तों के 
अधीन बेनामी लेनदेन ( प्रतिषेध ) अधिनियम, 1988 से भी छूट देने का प्रस्ताव है । अघोषित आय पर 7. 5 प्रतिशत की दर 
पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल 
किया जाएगा । हमारी 1 जून से 30 सितम्बर, 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत , घोषणा के दो 
माह के भीतर देय राशि अदा करने के विकल्प के साथ नई विंडो खोलने की योजना है । 
161. हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । छिपाई गई आय को एक बार 
घोषित करने का एक अवसर देकर हम फिर काला धन रखने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने 
समस्त संसाधन लगा देंगे । 
162. मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और 
सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा, अविश्वास का माहौल सृजित करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के 
समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए है । इनकी संख्या 
कम करने के उद्देश्य से , मैं एक नई विवाद निपटान स्कीम (डीआरएस ) लाने का प्रस्ताव करता हूँ । 
163. कोई करदाता, जिसकी आज की तारीख में आयुक्त ( अपील) के समक्ष कोई अपील लंबित है, वह निर्धारण की 
तिथि तक विवादित कर तथा ब्याज का भुगतान करके अपने मामले का निपटान कर सकता है । 10 लाख रुपए तक के 
विवादित कर के मामलों में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा । 10 लाख रुपए से अधिक के विवादित कर के मामलों 
पर न्यूनतम आरोपणीय अर्थदंड का केवल 25 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा । अर्थदंड के आदेश के विरूद्ध किसी भी लंबित 
अपील को न्यूनतम आरोपणीय अर्थदंड का 25 प्रतिशत का भुगतान करके निपटाया जा सकता है । विशिष्ट अधिनियमों के 
अंतर्गत जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं , उनके साथ - साथ कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का 
लाभ उठाने से वंचित करने का प्रस्ताव है । 
164. मैंने . अपने जलाई. 2014 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार पर्व- प्रभाव से नई करदेयता 

| मैंने यह भी आशा प्रकट की थी कि वित्त अधिनियम , 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम , 1961 
में किए गए कतिपय पूर्व- प्रभावी संशोधनों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य कानूनी मंचों में लंबित मामलों का 
शीघ्र ही तर्कसंगत निपटान किया जाएगा । मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि हम एक स्थिर और सरल कर-प्रणाली लाने के 
लिए प्रतिबद्ध हैं । हम भविष्य में ऐसे संशोधनों का सहारा नहीं लेंगे । मैंने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की भी 
घोषणा की थी , जो ऐसे किसी भी नए मामले पर विचार करेगी जहां कर निर्धारक अधिकारी पूर्व- प्रभावी संशोधन का 
प्रयोग करके अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में आय का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव रखता है । कर वंचन की 
किसी आशंका को समाप्त करने के लिए, अब इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव होंगे और इसमें अध्यक्ष, सीबीडीटी 

और बाहर के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे । यह समिति आश्वासनों के कारगर क्रियान्वयन पर नजर रखेगी । 
165. पूर्व-प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे विगत मामलों को एक अवसर प्रदान करने के लिए, मैं उनके लिए विवाद 
निपटान की एक एकबारगी स्कीम का प्रस्ताव करता हूं जिसमें , बशर्ते कि वे बीआईपीए सहित किसी न्यायालय अथवा 
अधिकरण में लंबित मामले या किसी माध्यस्थम कार्यवाही को वापस लेने की सहमति व्यक्त करते हों , वे केवल कर 
बकायों का भुगतान करके अपना मामला निपटा सकते हैं । इस मामले में ब्याज और आर्थिक दंड माफ किया जाएगा । 
166 उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा दंड लगाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या पर कई निर्णय देने 
के बावजूद, आय छिपाने के लिए भारी अर्थदंड लगाने के फलस्वरूप, विगत वर्षों से विवादो की सं 
हुई है हैं । इस समय आयकर अधिकारी को अपवंचित माने गए कर पर 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत की दर से 
दंड लगाने का विवेकाधिकार है । मैं आर्थिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के साथ - साथ दंड की मात्रा का निर्धारण करके 
संपूर्ण दंड प्रणाली को संशोधित करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को काफी हद तक कम करने 
का प्रस्ताव करता हूं । अब आय को कम दर्शाने के मामले में , कर के 50 प्रतिशत और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत 
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करने के मामले में कर के 200 प्रतिशत की अर्थदंड दर होगी। विशेष स्थितियों में , जहां कर अदा किया गया हो और 
अपील दायर न की गई हो , में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है । 
167. दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 
14क के संदर्भ में छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अस्वीकृति का मात्रा निर्धारण | मैं , इस प्रकार के मात्रा निर्धारण को 

वाले नियम 8घ में दिए गए फार्मले को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं । इस नियम में संशोधन 
किया जा रहा है कि यह अस्वीकृति , छूट प्राप्त आय का अर्जन करने वाले निवेशों के औसत मासिक मूल्य के 1 प्रतिशत 
तक सीमित हो , लेकिन यह दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक न हो । 
168. करदाता अनुकूल एक - दूसरे उपाय के रूप में , मैं ब्याज और अर्थदंड की माफी चाहने वाले करदाताओं की 
याचिकाओं का निपटान एक वर्ष की समय- सीमा देने का प्रस्ताव करता हूं । 
169 . आयकर विभाग भी अनुदेश जारी कर रहा है जिसमें निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि 
जब आयकर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष अपील लंबित हो , तो वह निर्धारिती द्वारा विवादित मांग के 15 प्रतिशत का 
भुगतान किए जाने पर मांग के स्थगन को मंजूर करें । विचलन के मामले में , निर्धारण अधिकारी को अपने वरिष्ठ 
अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होंगे । करदाता को भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का विकल्प होगा, यदि वह 
अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश की शर्तों से सहमत न हो । 
170. मामलों का बैकलॉग समाप्त करने के लिए, हम सीमाशुल्क , उत्पादशुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण 
( सेस्टेट ) के 11 नए पीठ सृजित कर रहे हैं । 
171. आईटीएटी की एकल सदस्य पीठ द्वारा किसी अपील के निर्णय के लिए मौद्रिक सीमा को 15 लाख रुपए से 
बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है । 
172. मैं , सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा 
सके , अनुपालन भार और उससे जुड़ी मुकदमेबाजी, खासकर छूट प्राप्त और गैर - छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों / सेवाओं के बी 
क्रेडिट विभाजन से संबंधित मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके । इस नियमावली में संशोधन से बहु -विनिर्माण इकाइयों 
वाले विनिर्माता निविष्टियों के लिए एक सामान्य भांडागार को बनाए रखने और क्रेडिट युक्त निविष्टियों को अलग - अलग 
विनिर्माण इकाइयों को वितरित करने में समर्थ हो सकेंगे । 
कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण 
173. सरकार ने कर प्रशासन सुधार समिति की अनेक अनुशंसाएं पहले ही स्वीकार कर ली हैं और मैं इस बजट में 
न्यायमूर्ति ईश्वर समिति की अनेक अनुशंसाएं स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं । 
174. करों की बहुलता, उससे जुड़े प्रपाती प्रभाव में कमी लाने और संग्रहण की लागत को कम करने के लिए, मैं 
विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए 13 उपकरों, जिनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रहण 50 करोड़ रुपए से कम है, को समाप्त 
करने का प्रस्ताव करता हूं । 
175 . उन छोटे करदाताओं, जिनकी निधियां चालू स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान के कारण फंस जाती हैं , के नकदी 
प्रवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए, मैं अनुबंध में दिए गए आयकर संबंधी टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाए 
जाने का प्रस्ताव करता हूं । 
176. बिना स्थायी खाता संख्या ( पैन ) वाले अनिवासियों के लिए फिलहाल टीडीएस दर अधिक है । यह प्रावधान करने 
के लिए कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उच्चतर दर लागू नहीं होगी, संगत प्रावधान को संशोधित किए जाने का 
प्रस्ताव है । 
177 . अब तक , किसी सेवा कर निर्धारिती के लिए ही उपलब्ध विवरणी के संशोधन की सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क 
निर्धारितियों के लिए भी दी जा रही है । 
178. मैं , गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं, उधारों और अग्रिमों के 
जरिए प्रदान की गई गैर- कर योग्य सेवाओं के संबंध में , निविष्टि कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध 
कराने का प्रस्ताव करता हूं । 
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179. हमारी सरकार ने कार्गो निर्गमन के समय और एक्जिम व्यापार की लेन- देन संबंधी लागतें कम करने के लिए 
अनेक उपाय किए हैं । मैं , अच्छे रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमाशुल्क की आस्थगित अदायगी का 
प्रावधान करने के लिए सीमा - शुल्क अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं । 
180. बजट 2014- 15 में , मैंने भारतीय सीमा - शुल्क एकल खिड़की परियोजना को कार्यान्वित करने के आशय की 
घोषणा की थी । हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है और अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ से इसे बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों 
पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा । 
181. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा - शुल्क बैगेज नियमों को सरल बनाया जा रहा है जिससे निःशुल्क बैगेज 
अनुमति में बढ़ोतरी की जा सके । बैगेज घोषणा दाखिल करना केवल उन्हीं यात्रियों से अपेक्षित होगा जो शुल्क योग्य 
सामान लेकर चलेंगे । 


जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग 


182. प्रौद्योगिकी मानवता के लिए वरदान है । हम कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन को अपेक्षाकृत 
आसान बनाने, और कर- वंचन करने वालों का पता लगाने के लिए भी आंकड़ा संग्रहण हेतु, कराधान विभाग में बड़े स्तर 
पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं । 
183. करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में जाने की जरूरत को समाप्त करने के लिए वर्ष 2015 - 16 में ई-निर्धारण 
की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी । मैं आने वाले वर्षों में 7 बड़े नगरों में सभी निर्धारितियों को ई-निर्धारण के 
दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं । जांच के लिए चुने गए मामलों की संवीक्षा ई -माहौल में की जाएगी जिससे जब तक 
निर्धारिती स्वयं सुनवाई नहीं चाहता या दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से निर्धारण अधिकारी पक्षकार की सुनवाई 
करना चाहता है, तब तक निर्धारिती से आयकर विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा । 
184. आयकर विभाग ( आईटीडी) खासकर छोटे करदाताओं की अनपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से ई 
सहयोग नामक प्रायोगिक पहल का पूर्णतः विस्तार करेगा । ‘ ई- सहयोग प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य आयकर दाताओं 
के आयकर कार्यालय में आए बिना आयकर विवरणियों में आई असमानताओं का निपटान करने के लिए एक ऑनलाइन 
तंत्र उपलब्ध कराना है । 
185. मैं प्रस्ताव करता है कि यदि अपीलीय आदेश को प्रभावी करने में नब्बे दिन से अधिक का समय लगता है तो ऐसे 
मामले में सरकार 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य दर की अपेक्षा 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करेगी । अतः जो 
अधिकारी इसमें विलंब करेंगे , वे सरकार के इस नुकसान के लिए जवाबदेह होंगे । 
186. मैं सीमाशुल्क की बाध्यता वाले भांडागारों हेतु भौतिक नियंत्रण के स्थान पर रिकार्ड आधारित नियंत्रण को लाने का 
प्रावधान करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूं, जो कि उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा समर्थित हो । 
187. अध्यक्ष महोदया , प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1, 060 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी तथा 
अप्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से 20, 670 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है । इस प्रकार, सभी कर प्रस्तावों का 
निवल प्रभाव 19, 610 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ के रूप में सामने आएगा । 


निष्कर्ष 


अध्यक्ष महोदया , 
188. यह बजट वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिकूल स्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है । हमारे सामने अनेक 
चुनौतियां हैं । हम इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं । मैंने किसानों, गरीबों और कमजोर व्यक्तियों के लाभ के लिए हमारी 
सरकार की ट्रांस्फार्म इंडिया के स्वज को रेखांकित किया है । 
189 . अध्यक्ष महोदया , कहा जाता है कि " चैंपियन का निर्माण उनके भीतर बहुत गहरे में छिपी आकांक्षा , स्वप्न और 
कल्पना से होता है. " हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय, विशेषतया किसानों गरीबों और कमजोर वर्ग को सामाजिक 

र हमारा स्वप्न है; अधिक समद्ध भारत को देखने का ; और सपना है " भारत को विकसित देखने 


का " 


190 . 


अध्यक्ष महोदया , इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ । 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IS SEC . 1 ] 


भाग क का अनुबंध I 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संबंधित नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन/ सुधार 


(i ) 


बीमा और पेंशन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग में भारतीय प्रबंध पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अध्यधीन 49 प्रतिशत 
तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी और नियंत्रण का सत्यापन विनियामकों द्वारा किया जाना 
है । 


( ii ) आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

की अनुमति दी जाएगी । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( एफपीआई ) को क्षेत्रीय उच्चतम सीमाओं के 
अध्यधीन एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक के निवेश की 
अनुमति दी जाएगी । 


( iii ) 


भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निकायों हेतु निवेश सीमा को घरेलू संस्थानों के बराबर 5 प्रतिशत से 
बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा । इससे भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 
सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाने और वैश्विक बाजार रीतियों की गति में तीव्रता आ 


(iv ) एफपीआई द्वारा बैंकों को छोड़कर और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 

निवेश की मौजूदा 24 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी जाएगी ताकि एफपीआई निवेश को 

बढ़ाने के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की जरूरत समाप्त की जा सके । 
(v) पात्र एफडीआई लिखतों के समूह का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें कतिपय शर्तों के अध्यधीन 

हाइब्रिड लिखतों को शामिल किया जा सके । 


( vi) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित किए जा रहे अन्य कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के तहत 

18 विनिदिष्ट एनबीएफसी कार्यकलाप से अतिरिक्त कार्यकलाप में भी एफडीआई की अनुमति दी जाएगी । 


( vii ) मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और विकसित देशों की परिपाटियों का अनुपालन करने की दृष्टि से 

विदेशी निवेशकों को कतिपय शर्तों के अधीन रेज़िडेंसी दर्जा दिया जाएगा । इस समय इन निवेशकों को 
एक बार में केवल 5 वर्ष तक का बिजनेस वीज़ा दिया जाता है । 


( viii) भारत द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधियों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने 

के लिए, मैं केंद्र राज्य निवेश करार की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूं । इससे इन संधियों के तहत 
राज्य सरकारों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इन करारों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को 
विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाएगा । 


इन सभी निर्णयों से विदेशी निवेशकों और उनके घरेलू प्राप्तकर्ताओं के लिए कारोबार करने में आसानी होगी । 


भाग क का अनुबंध II 


कारपोरेट बांड बाजार की गहनता के लिए उपाय 


( क ) भारतीय जीवन बीमा निगम, अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए अभ्यर्पित निधि की 

स्थापना करेगा । यह निधि अवसंरचना कंपनियों द्वारा निर्गमित ऋण रेटिंग को बढ़ाने और दीर्घावधिक निवेशकों से 
निवेश को सुकर बनाएगी । 


भारतीय रिजर्व बैंक , बैंकों के बजाय बाजार तंत्र के जरिए बड़े उधारकर्ताओं की वित्तपोषण संबंधी जरुरतों के एक 
निश्चित हिस्से तक उनकी पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा । 


( ग) प्रतिभूतिकरण एसपीवी द्वारा निर्गमित असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और पासधू प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए 

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश समूह का विस्तार किया जाएगा । 


( घ) कारपोरेट बांडों में निजी नियोजन बाजार के लिए एक समर्थकारी पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने हेतु, सेबी 

द्वारा प्रारम्भिक ऋण पेशकश के लिए एक इलेक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा । 
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( ङ) प्रारम्भिक और द्वितीयक दोनों बाजारों को शामिल करके कारपोरेट बांडों के लिए एक पूर्ण सूचना भंडार को भारतीय 

रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा । 


( च ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारपोरेट बांडों में रेपो बाजार के लिए इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के लिए एक ढांचा विकसित 

किया जाएगा । 


भाग क का अनुबंध संख्या III ( क ) 
महत्वपूर्ण मंत्रालयों , क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आवंटन 


करोड़ रुपए 


ब . अ . 


मंत्रालय /विभाग 


वास्तविक 
14 - 15 


सं . अ . 
15- 16 


16- 17 


25917 


22958 


44485 


12091 


10907 


14010 


32154 


34957 


39533 


2728 


1961 


5411 


68875 


67586 


72394 


2767 


3021 


3465 


3089 


3736 


3827 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
| सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
ग्रामीण विकास मंत्रालय 
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
शहरी विकास मंत्रालय 
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 
महिला और बाल विकास मंत्रालय 


515 


262 


5036 


33048 


47107 


57976 


69817 


79279 


87765 


0 


1038 


1804 


5784 


6580 


7350 


13254 


18340 


24523 


5480 


6201 


7032 
17352 


18539 


17408 


क्षेत्र जोड़ 


आईईबीआर 


वास्तविक | ___ सं . अ . 
2014- 15 2015-16 
31497 25988 


ब . अ . 
2016 - 17 
47912 


जोड़ 
2016 - 17 


6300 


54212. 33 


कृषि और सिंचाई 
शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक 


136431 


139619 


151581 


क्षेत्र 


81908 


| 


90185 


| 


101775 


ग्रामीण विकास और पेयजल 
अवसंरचना और ऊर्जा 


185139 


| 


180610 


221246 


25000 


246246. 39 


सभी मंत्रालयों द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटन 


वास्तविक 
14- 15 


सं . अ . 
2015- 16 


ब . अ . 2016 - 17 


महिला कल्याण स्कीमें 


81249 


90625 
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64635 


बाल कल्याण के लिए आवंटन 
अनुसूचित जाति उप -योजना 
अनुसूचित जनजाति उप - योजना 


65758 
24005 


19921 


20963 


30035 


34675 


38833 


भाग क का अनुबंध संख्या III( ख ) 


महत्वपूर्ण स्कीमों का आवंटन 


करोड़ रुपए 

ब . अ . 
2016 - 17 


38500 


9500 


24005 


38833 


33097 


1245 


1125 


120 


12980 


7580 


5400 


1273 


1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 
2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 
3 जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीमें - सभी मंत्रालयों से 
4 अनुसूचित जातियों की उप योजना के तहत स्कीमें - सभी मंत्रालयों से 
5 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन - सभी मंत्रालयों से 
6 अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम 

क अल्पसंख्यकों के लिए बहु- क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 

ख मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम 
7 हरित क्रांति 

क कृषोन्नति योजना 

ख राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
8 श्वेत क्रांति 

नील क्रांति 
10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई ) 
क हर खेत को पानी 

जल संसाधन मंत्रालय में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 

और अन्य स्कीमें 
ग प्रति बूंद अधिक फसल 

जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम 
11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
12 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 
13 | स्वच्छ भारत अभियान ( एसबीए ) 
14 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एनएचएम ) 

15 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ( आरएसएसवाई) 
___ 16 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम ) 


575 


5717 


500 


1377 


2340 


1500 


19000 


5000 


11300 


20037 


1500 


28010 
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जिसमें से एनईएमः सर्वशिक्षा अभियान 

22500 
17 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 

9700 
18 | एकीकृत बाल विकास स्कीम ( अम्ब्रेला आईसीडीएस ) 

16120 
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 

20075 
शहरी नवीकरण मिशन ( अमृत तथा 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का मिशन ) 

7296 
मेक इन इंडियाः निवेश संवर्द्धन हेतु स्कीम और संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि 
स्कीम 

1804 
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा 

1448 
| डिजिटल भारत कार्यक्रम और ई- लर्निंग , ई- पंचायत , भू रिकार्डों का आधुनिकीकरण 

2059 
| पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल 

900 
25 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें 

795 
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि 

4000 
। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा को इक्विटी पूंजी और क्रेडिट गारंटी निधि 

2400 
स्टार्ट अप एंड स्टैंड अप 

1100 
रोजगार सृजन हेतु स्कीमें 

1155 
30 निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन हेतु स्कीम 

2000 
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम 

8500 
सागरमाला 

450 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 

1771 
मैट्रो परियोजनाएं 

10000 
नमामि गंगे - राष्ट्रीय गंगा योजना 

2250 
36 राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 

397 
खेलो इंडिया 

216 
38 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण 

25000 
इस अनुबंध में 38 महत्वपूर्ण स्कीमों के अंतर्गत किए गए कुल आवंटन ( आयोजना और आयोजना-भिन्न) दिए गए हैं । 
स्कीमों का यौक्तिकीकरण संसाधनों के अति विरल वितरण से बचने के लिए किया गया था । केवल ब. अ. 2016 -17 के 
आबंटनों का ही विवरण दिया गया है क्योंकि अभी हाल में युक्तियुक्त की गई स्कीमों और पूर्ववर्ती आमेलित घटक 
स्कीमों के बीच एकेक अनुरूपता स्थापित करना तत्काल संभव नहीं है । 


स्रोत : व्यय बजट 2016 - 17 का खंड 1 और 2 


क्रम संख्या 


भाग क का अनुबंध संख्या III ( ग ) 
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरित संसाधन 

( करोड़ रुपए ) 
वास्तविक सं . अ . ब . अ . 

2014- 15 2015- 16 2016 -17 
करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण 

337808 506193 570337 
आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण 

77198 108312 118437 
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77125 


108233 


118356 


73 


79 


81 


76286 


105353 


अनुदान 
ऋण 
राज्य सरकारें 
संघ राज्य क्षेत्र 
राज्य आयोजना/ संघ राज्य क्षेत्र आयोजना को केंद्रीय 
सहायता 
अनुदान 


115655 
2782 


912 


2959 


270829 


216108 


241900 


258890 


203608 


229400 


11939 


12500 


12500 


264725 


208587 


234366 


ऋण 
राज्य सरकारें 
संघ राज्य क्षेत्र 
जोड़ ( अनुदान और ऋण) 
अनुदान 


6104 


7534 


7521 
324420 


348027 


360337 


336015 


311841 


347756 


ऋण 


12012 


12579 


12581 


685835 


830613 


930674 


678819 


820133 


920358 


7016 


10480 


10316 


10658 


9093 


9473 


10582 


8649 


9028 


कुल सहायता 
राज्य सरकारें 
संघ राज्य क्षेत्र 
घटाइए-ऋणों और अग्रिमों की वसूली 
राज्य सरकारें 
संघ राज्य क्षेत्र 
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित निवल । 
संसाधन ( 1 + 4 -5 ) 
राज्य सरकारें 
संघ राज्य क्षेत्र 
वास्तविक 14- 15 की तुलना में सं. अ . 15 - 16 में वृद्धि 


76 


444 


445 


675177 


821520 


921201 


668237 


811484 
10036 
146343 


911330 
9871 


6940 


99681 


सं . अ. 15- 16 की तुलना में ब. अ. 16 -17 में वृद्धि 
| वास्तविक 14- 15 की तुलना में ब.अ. 16 - 17 में वृद्धि 


246024 


बजट भाषण के भाग - ख का अनुबंध 


प्रत्यक्ष कर 


वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय 
1. 1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम , 2015 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 
सॉवरन स्वर्ण बांड के व्यष्टि द्वारा मोचन पर पूंजी लाभ कर नहीं लगाया जाएगा । यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है 
कि सॉवरन स्वर्ण बांड के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी लाभ सूचकांकन लाभों के लिए अर्हक 
होगा । 
1. 2 यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अनिवासी द्वारा अभिदानकृत भारतीय कंपनी के रूपया मूल्यवर्गित बांड 
के मोचन के समय विदेशी करेंसी की तुलना में रूपए के मूल्यवर्धन के कारण प्राप्त किसी लाभ को पूंजी लाभ कर से छूट 
दी जाएगी । 
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1. 3 यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकित योजना में यूनिटों के 
किसी अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट दी जाएगी । 
1. 4 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम , 2015 के तहत जारी जमा प्रमाणपत्रों पर 
अर्जित ब्याज और उनसे प्राप्त होने वाले पूंजी लाभ पर कर की छूट दी जाएगी । 
1. 5 आयकर अधिनियम की धारा 9क के तहत अपतटीय निधियों हेतु विशेष कराधान क्षेत्र की शर्तों को आशोधित 
करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित देश में पंजीकृत या स्थापित निधि भी उक्त क्षेत्र के लिए अर्हक 
हो सके । यह भी प्रस्ताव है कि निधि द्वारा नियंत्रण और प्रबंधन या कोई व्यवसाय न करने की शर्त केवल भारत में 
क्रियाकलापों के लिए लागू होगी न कि भारत से बाहर । 
1.6 कारगर प्रबंधन के स्थान के आधार पर विदेशी कंपनी की रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष के लिए आस्थगित 
करने का प्रस्ताव है। यह अब 1. 4. 2017 से लागू होगा । यदि विदेशी कंपनी पहली बार भारत में निवासी बनती है तो आय 
के निर्धारण और अन्य उपबंधों की प्रयोज्यता के लिए अधिनियम के उपबंधों में अनुकूलन, आशोधन और छूट देने के लिए 
आवश्यक उपबंध करने का प्रस्ताव है । 
1 . 7 ए. पी . शाह समिति की सिफारिशों और कैसल्टन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते 
हुए आयकर अधिनियम की धारा 115ञख के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि 
न्यूनतम वैकल्पिक कर ( मैट ) 01 . 04. 2001 से विदेशी कंपनी के लिए लागू नहीं होगा, यदि विदेशी कंपनी उपयुक्त दोहरा 
कराधान अपवंचन करार के अंतर्गत स्थायी प्रतिष्ठान न हो या भारत में व्यवसाय का स्थान न हो । 
1. 8 भारत में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र स्थापित करना सुसाध्य बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित कर लाभ प्रदान करने 
का प्रस्ताव है: 

* अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित कंपनियों को लाभांश वितरण कर नहीं देना होगा । 
* अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित यूनिटों से नौ प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रभारित 
किया जाएगा । 
इक्विटी शेयर की बिक्री के विदेशी मुद्रा में लेन - देन या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित मान्यता 
प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी अनुकूल फंडों की यूनिटों पर प्रतिभूति लेनदेन कर नहीं देना होगा । यह 
भी प्रस्ताव है कि ऐसी दीर्घावधिक पूंजी आस्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को कर से छूट दी जाएगी । 
अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित मान्यता प्राप्त संघ पर की जाने वाली वस्तु वयुत्पन्नों की बिक्री 

का लेनदेन विदेशी मुद्रा में होता है तो इसके लिए वस्तु लेनदेन कर नहीं देना होगा । 
1. 9 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी यदि सरकार द्वारा निर्धारित विशेष 
प्रयोजनों के लिए स्थापित निधि के कार्पस में सीधे जमा की जाती है तो इसे ऐसी निधि की आय नहीं माना जाएगा । 
1. 10 प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम , 1956 के तहत " प्रतिभूतियों " की परिभाषा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय 
के निर्णय के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होने के नाते दीर्घावधिक 
आस्ति के अंतरण से होने वाले पूंजी लाभ पर दस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा । 
1. 11 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि कंपनी के अविलय या आमेलित करने के परिणामस्वरूप व्यष्टि या 
एचयूएफ द्वारा शेयरों की अधिप्राप्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 56( 2) (vii ) के तहत कर नहीं लगेगा । 
2. पेंशन क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने के उपाय 
2. 1 मान्यताप्राप्त भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिवर्षिता निधि के लिए एक समान कर उपाय करने का 
प्रस्ताव है । तद्नुसार निम्नलिखित का प्रस्ताव है: 

* अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता द्वारा वार्षिक अंशदान 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपए करने का 

प्रस्ताव है । 
* मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा वार्षिक अंशदान हेतु अधिकतम मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रूपए 

करने का प्रस्ताव है । 
* कर्मचारी की मृत्यु होने पर आयकर अधिनियम की धारा 80गगध में उल्लिखित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के 

अंतर्गत खाता बंद होते समय कर्मचारी के नामित द्वारा प्राप्त किसी राशि को छूट देने का प्रस्ताव है । 
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* मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अधिवर्षिता निधि से एक बार सुवाह्यता हेतु छूट देने 

का प्रस्ताव है । 


यह प्रस्ताव है कि नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट से कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन धन के 40 % तक की राशि को 
कर से छूट दी जाएगी । 


* यह भी प्रस्ताव है कि मान्यताप्राप्त भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के तहत छुट 01 .04. 2016 को या 

इसके बाद ऐसी निधियों में किए गए अंशदान में से प्राप्त होने वाली संचित राशि का 40 % तक सीमित 
होगी । तथापि, यदि 15, 000 रूपए या इससे कम मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी मान्यताप्राप्त भविष्य 
निधि में भाग लेता है तो यह प्रतिबंध लागू नही होगा । 


3 


आवास और स्थावर सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय 


3.1 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्वयं रहने के लिए मकान सम्पत्ति की खरीद या निर्माण हेतु उधार ली 
गई पूंजी पर भुगतान योग्य ब्याज की कटौती के लिए समय सीमा मौजूदा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की जाएगी । 


3. 2 मकान सम्पति से आय की संगणना करते समय वसूल न किए गए किराए के कारण प्राप्त राशि के लिए 30 % 
मानक कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है । 
3. 3 अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की राशि निर्धारित करने के करार की तारीख न कि पंजीकरण की 
तारीख पर पूंजी लाभ की संगणना के प्रयोजन से विचार किया जाएगा, यदि ऐसे करार के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के 
खरीददार द्वारा नकद को छोड़करकिसी अन्य प्रविधि के जरिए किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है । 


4. 


चरणबद्ध तरीके से कटौतियां समाप्त करने के उपाय 


आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध निम्नलिखित कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव है: 


(6) आयकर अधिनियम की धारा 10कक : सेज में स्थापित यूनिटों के लिए कटौती विनिर्माण के क्रियाकलाप आरंभ 
होने या किसी वस्तु या जिन्स के उत्पादन या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए उक्त 
धारा के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने हेतु 31. 03. 2020 की समापन तारीख की व्यवस्था करने के लिए आय - कर अधिनियम 
की धारा 10कक में संशोधन करने का प्रस्ताव है । 


( ii ) अवमूल्यन 
01. 4. 2017 से आस्तियों के संगत खण्ड में आने वाली सभी आस्तियों ( चाहे नई हो या पुरानी) के लिए आयकर 
अधिनियम के तहत अवमूल्यन की उच्चतम दर 40 % तक सीमित करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 
में संशोधन करने का प्रस्ताव है । 


( iii ) आयकर अधिनियम की धारा 35 : वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती 
आयकर अधिनियम की धारा 35 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वित्त वर्ष 2017 - 18 से वित्तीय वर्ष 2019 - 20 से 
धारा 35 (1)(ii ), 35( 2कक) और 35( 2कख) के अंतर्गत भारित कटौती कम करके 150 % और वित्तीय वर्ष 2020 - 21 के 

17 तक सीमित की जाएगी । यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 35 ( 1) ( iiक ) और (iii ) 
के तहत कटौती 01. 04. 2017 से 125 % से कम करके 1007 की जाएगी । 
(iv ) आयकर अधिनियम की धारा 35 कघ : विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए निवेश सहबद्ध कटौती 
आय- कर अधिनियम की धारा 35 कघ में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि शीतागार श्रृंखला सुविधा, कृषि उत्पाद के 
भण्डारण के लिए भण्डागार सुविधा, किफायती आवास परियोजना, उर्वरक का उत्पादन और प्रचालनात्मक अस्पतालों के 
मामले में 01. 04. 2017 से कटौती 1507 से कम करके 1007 की जा सके । 


आयकर अधिनियम की धारा 35 कग : सामाजिक परियोजनाओं पर व्यय की कटौती 


आयकर अधिनियम की धारा 35 कग में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उक्त धारा के तहत वित्त वर्ष 2017 - 18 
(निर्धारण वर्ष 2018 -19 ) से कोई कटौती उपलब्ध न हो । 
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(vi ) आयकर अधिनियम की धारा 35 गगग : कृषि विस्तार परियोजनाओं पर व्यय की कटौती 
वित्त वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) से कटौती को 100 % पर सीमित करने के लिए आयकर अधिनियम की 
धारा 35 गगग में संशोधन करने का प्रस्ताव है । 
( vii ) आयकर अधिनियम की धारा 35 गगघ : कौशल विकास परियोजना पर किए गए व्यय पर कटौती 
आयकर अधिनियम की धारा 35 गगघ में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि 150 प्रतिशत की भारित कटौती वित्त 
वर्ष 2019- 20 (निर्धारण वर्ष 2020 - 21 ) तक उपलब्ध रहे । यद्यपि, उक्त धारा के अंतर्गत कटौती वित्त वर्ष 2020 - 21 
(निर्धारण वर्ष 2021 - 22) से 100 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। 
( viii) आयकर अधिनियम की धारा 35 झक : अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए कटौती 
आयकर अधिनियम की धारा 80 झक में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे उस उद्यम को कटौती उपलब्ध नहीं 
होगी जो 1 अप्रैल 2017 को अथवा उसके पश्चात् किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और रखरखाव शुरू 
करेगा । यह भी प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात शुरू की गई किसी अवसंरचना सुविधा का 
विकास, प्रचालन और रखरखाव आयकर अधिनियम की धारा 35 कघ के अंतर्गत निवेश से संबंधित कटौती हेतु पात्र 
होगा । 
(ix ) आयकर अधिनियम की धारा 80 झकख : विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कटौती 

आयकर अधिनियम की धारा 80 झकख में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इस धारा के अंतर्गत कोई 
कटौती उपलब्ध न हो , जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके बाद शुरू हुआ हो । 
(x) आयकर अधिनियम की धारा 80 झख : खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु कटौती 
आयकर अधिनियम की धारा 80 - झख9 (ii), (iv) और (v) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि खनिज तेल अथवा 
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगे उद्यम को कोई कटौती उपलब्ध न हो , यदि उत्पादन की शुरूआत 1 अप्रैल, 2017 को 
अथवा उसके बाद की गई हो । 
5. टीडीएस/ टीसीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय 
वर्तमान धारा 

शीर्ष 

मौजूदा प्रारम्भिक प्रस्तावित प्रारम्भिक सीमा 
सीमा ( रु .) 

( रू .) 
192क ईपीएफ में किसी कर्मचारी को देय संचित शेष का | 30, 000 

50 , 000 
भुगतान 
194खख | घुड़दौड़ में पुरस्कार 

5 , 000 

10, 000 
194ग । संविदाकारों को भुगतान 

कुल वार्षिक सीमा 

कुल वार्षिक सीमा 
75, 000 

1, 00 , 000 
194ठक कतिपय अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति 2, 00 , 000 

2, 50, 000 
का भुगतान 
194घ बीमे का कमीशन 

20 ,000 

15, 000 
194छ लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन 

1, 000 

15, 000 
194ज कमीशन अथवा ब्रोकरेज 

5, 000 

15, 000 


वर्तमान धारा 


शीर्ष 


194घक 


टीडीएस की मौजूदा टीडीएस की प्रस्तावित दर 
दर ( प्रतिशत ) 

( प्रतिशत ) 
27 

17. 
207 

107 
107 

57 
107 


जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान 
| एनएसएस जमाओं के संबंध में भुगतान 
बीमा कमीशन 
लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन 


194ड. ड . 


194घ 


194छ 


57 


30 
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194ज कमीशन अथवा ब्रोकरेज 

107 

57 
194त यूनिटों के संबंध में आय 

01 .06. 2016 से लागू 

नहीं होगा 
194थ पूंजी आस्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का । 01.06. 2016 से लागू 
भुगतान 

नहीं होगा 
5. 2 आयकर अधिनियम की धारा 206 कक को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा 
सके कि निर्धारित शर्त के अध्यधीन पैन कार्ड धारक अनिवासी भारतीयों के मामले में टीडीएस की कटौती उच्चर दर पर 
नहीं की जाएगी । 
5. 3 श्रेणी I और II की वैकल्पिक निवेश निधियों के वर्गीकरण के संबंध में कर प्रयोजनों को रोकने के लिए प्रयोज्य 
की जा रही प्रवृत्त दर की अनुमति देकर अनिवासी भारतीय निवेशकों को डीटीएए का लाभ देने का प्रस्ताव किया जाता 
है । यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि निवेशक कर की बहुत कम कटौती अथवा शून्य कटौती प्रमाणपत्र 
की मांग कर सकें । 
5. 4 प्रतिभूतिकरण न्यास और उसके निवेशकों की कराधान प्रणाली को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता 
है । यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि प्रतिभूतिकरण न्यास और कराधान आय का पूर्ण पासधू 
निवेशक के हाथों में इसी प्रकार और इसी सीमा तक दिया जाए जैसा कि कर लगाया गया होता, यदि निवेशक ने 
विचाराधीन निवेश न्यास के बजाय प्रत्यक्ष रूप से किया होता । यह भी प्रस्ताव है कि प्रतिभूतिकरण न्यास की आय को छूट 
प्राप्त होगी और यह कि प्रतिभूतिकरण न्यास स्रोत पर कर कटौती करेगा । 
5 . 5 यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि स्वयं प्रमाणीकरण पर किराया भुगतानों पर कर कटौती नहीं 
की जाएगी, यदि करदाता की आय कर योग्य अधिकतम राशि से अधिक न हो । 
6 . आर्थिक विकास बढ़ाने के उपाय 
6. 1 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि विदेशी कंपनी के मामले में , भारत में कच्चे तेल का भंडार 
करना कारोबारी संबंध नहीं होगा तथा कुछ शर्ते पूरी करने पर कच्चे तेल के भंडारण और बिक्री से होने वाली आय भारत 
में कराधीन नहीं होगी । 
6. 2 यह प्रस्ताव किया जाता है कि हीरों के खनन के कारोबार में लगी किसी विदेशी कंपनी के मामले में , किसी 
अधिसूचित विशेष क्षेत्र में अनकटे और अवर्गीकृत हीरों के प्रदर्शन तक सीमित गतिविधियों के जरिए अथवा उनसे प्रोदभूत 
अथवा सृजित आय भारत में प्राप्त नहीं मानी जाएगी । 
6. 3 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है कि ट्रांसमिशन गतिविधि के लिए अधिग्रहित अथवा स्थापित 
संयंत्र और मशीनरी भी आय कर अधिनियम की धारा 32 ( 1) ( जजक ) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पात्र होगी । 
6. 4 आयकर अधिनियम की धारा 32 कग की उपधारा ( 1क ) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विशिष्ट 
मूल्य के संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण पिछले वर्ष किया जा सके । तथापि , 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यह्रास का 
लाभ उठाने के लिए संस्थापन 31. 03. 2017 तक किया जाए । 
6. 5 आयकर अधिनियम की धारा 43ख को विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि रेलवे को देय कतिपय 
विशिष्ट भुगतानों की व्यवसाय आय के रूप में कटौती की तभी अनुमति दी जा सके यदि इसे संगत वर्ष का आय विवरण 
प्रस्तुत करने की तिथि को अथवा पहले अदा किया गया हो । 
6. 6 यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी व्यवसाय को न किए जाने के संबंध में प्राप्त / प्राप्तियोग्य अप्रतिस्पर्धी शुल्क 
कारोबार अथवा व्यवसाय से आय के रूप में कर- योग्य होगा । 
6. 7 आयकर अधिनियम के उपबंधों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह प्रावधान किया जा 
सके कि स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रदत्त शुल्क उस अवधि में चुकाया जा सके जिसमें स्पेक्ट्रम 
के प्रयोग का अधिकार मंजूर किया गया है । 
7 . विधि के दुरूपयोगरोधी उपाय 
7. 1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 12कक के अंतर्गत विनियमित कोई न्यास और 
संस्था धर्मार्थ संगठन नहीं रह जाता है , इस परिवर्तन की तिथि को निवल आस्ति की राशि , जो एक समयावधि में न्यास 
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की आय दर्शाती है, पर अधिकतम सीमान्त दरों पर अतिरिक्त आयकर लगाया जाएगा । इसी प्रकार , यदि भंग किए जाने 
पर धर्मार्थ न्यास अथवा संस्था भंग किए जाने के एक वर्ष के भीतर अपनी सभी आस्तियां दूसरे धर्मार्थ संगठन को अंतरित 
नहीं करती है, तो उपचित आय की राशि अंतरित न किए जाने की सीमा तक अतिरिक्त आयकर की इस उगाही के 
अध्यधीन होगी । 
7. 2 बीईपीएस कार्रवाई योजना एक्शन 13 जो प्रत्येक सदस्य / भागीदार देश द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए 
न्यूनतम मानक है, पर ओईसीडी के संबंध में कंट्री बाई कंट्री ( सीवीसी) रिपोर्टिंग और मास्टर फाइल प्रस्तुतीकरण के 

तु विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है । ऐसे व्यक्ति द्वारा 
अनुपालन न किए जाने के मामले में दंड का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया जाना है । 
7. 3 यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 68 से 69घ के अंतर्गत मानी गई अप्रकटित आय में 
से हानि कि प्रतिपूर्ति हेतु कोई राशि निर्धारित करने की अनुमति नहीं होगी । 
7. 4 यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी कंपनी का सीमित देयता वाली भागीदारी कंपनी में परिवर्तन के 
परिणामस्वरूप आस्तियों के अंतरण के कारण प्राप्त पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा, यदि मौजूदा शतों के 
अतिरिक्त , यह शर्त भी पूरी की जाती हो कि पिछले वर्ष जिसमें उस कंपनी का सीमित देयता भागीदारी में परिवर्तन हुआ 
था , के पहले के किन्हीं पिछले तीन वर्षों में उक्त कंपनी की कुल आस्तियों का मूल्य पांच करोड़ रूपए से अधिक न रहा 
हो । अनुरूप शेयरों की पुनः खरीद पर प्रतिलाभ भुगतान से है । 
7. 5 प्रस्ताव है कि कंपना इन शेयरों की पुनः खरीद का अर्थ कंपनी अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार अपने 
शेयर खरीदने से है तथा वितरीत आय का अर्थनिर्धारित रूप में तय किए जाने वाले ऐसे शेयरों के लिए कंपनी को प्राप्त 
हुई राशि द्वारा कम हुए अनुसार शेयरों की पुनः खरीद पर प्रतिलाभ का भुगतान करने से हैं । 
8 . प्रक्रिया के सरलीकरण के उपाय 


8. 1 व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संबंध में आय भी लेखा परीक्षा के लिए आय की आंतरिक सेवा 
सीमा 25 लाख रूपए से बढ़ाकर 50 लाख रूपए करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44कख का उपबंध संशोधित 
किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है । 
8. 2 आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि अनुमानित 
कराधान की उच्चतम सीमा 1 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जा सके । यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 
यदि करदाता अनुमानित कराधान स्कीम के विकल्प का चयन करता है, तो उसे इस स्कीम में 5 वर्ष तक रहना होगा । 
इसके अतिरिक्त यदि वह पांच वर्षों की अवधि के किसी वर्ष में उक्त स्कीम के अनुसार आय प्रकट नहीं करता है, तो वह 
अगले पांच वर्षों के लिए इस स्कीम के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा । 
8. 3 आयकर अधिनियम की धारा 139 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित प्रावधान किए जा 
सकें : 


* किसी भी व्यक्ति को अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा यदि उसने आयकर अधिनियम 

की धारा 10 ( 38) के अधीन छूट प्राप्त पूंजीगत आस्ति के अंतरण से लाभ कमाया हो और ऐसी आय उस 
न्यूनतम धनराशि से अधिक हो जो कर वसूलने योग्य नहीं है । 
कोई भी ऐसा व्यक्ति , जिसने किसी पिछले वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत न की हो , संगत 
निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या निर्धारण समाप्त होने से पूर्व, जो भी पहले हो , उसे प्रस्तुत कर सकेगा । 
वह संगत कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व कर निर्धारण प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले इनमें से 

जो भी पहले हो, रीटर्न को संशोधित कर सकता है। 
* आयकर अधिनियम की धारा 142 (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई विवरणी 

संशोधित नहीं की जा सकती है । 


किसी ऐसी विवरणी को , जो अन्यथा वैध हो, केवल स्व -निर्धारण कर और धारा 140क के उपबंधों के अनुसार 
संदेय ब्याज की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या इससे पूर्व अदायगी न करने के कारण ही दोषपूर्ण नहीं 
माना जाएगा । 
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8. 4 आयकर अधिनियम की धारा 211 के उपबंधों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया 
जा सके कि व्यष्टि , हिन्दू अविभाजित कुटुम्बों , फर्मों, आदि के मामले में अग्रिम कर की किस्तों की संख्या और नियत 
तारीखें वहीं होंगी जो कंपनियों पर लागू होती हैं । यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के अधीन 
आनुमानिक कराधान स्कीम के लिए पात्र करदाता वित्त वर्ष की 15 मार्च को या इसके पूर्व एक ही किस्त में अग्रिम कर 
की संपूर्ण राशि की अदायगी करेगा । 
8. 5 आयकर अधिनियम की धारा 253 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि 
आयकर विभाग द्वारा विवाद समाधान पेनल के निदेश के विरूद्ध कोई भी अपील दायर नहीं की जाएगी । 
8. 6 आयकर अधिनियम की धारा 254 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अपालीय अधिकरण द्वारा पारित 
किए गए किसी आदेश को सुधारने के लिए समयसीमा को 4 वर्ष से घटाकर 6 माह किया जा सके । 
8. 7 आयकर अधिनियम की धारा 281ख को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे उन मामलों में संपत्ति की 
कुर्की के प्रतिहरण का प्रावधान किया जा सके जिनमें निर्धारिती किसी अनुसूचित बैंक से ऐसी बैंक गारंटी प्रस्तुत करता 
हो जो ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम न हो या जिसकी धनराशि राजस्व के हित को संरक्षित करने के लिए 
पर्याप्त हो । 
8. 8 ई- परिवेश में आयकर विभाग की सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की दिशा में कार्य करने के उद्देश्य से, यह प्रावधान 
किए जाने का प्रस्ताव है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा नोटिस और विलेख इलेक्ट्रानिक रूप में भी जारी किए जाएं । 
8. 9 आयकर अधिनियम की धारा 147 को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है कि प्रणाली 
निदेशालय द्वारा आंकड़ा आधार से इस आशय की सूचना मंगाने , कि निर्धारण में आय छुपाई गई है, के आधार पर कर 
निर्धारक प्राधिकारी किसी मामले को पुनः खोल सकेंगे। 
8. 10 मुकदमेबाजी को कम करने और प्रारम्भिक नियत समय सीमा में कर संग्रहण के उद्देश्य से , आयकर अधिनियम 
की उपधारा 143 ( 1) के अधीन विवरणी की प्रक्रिया के समय किए जा सकने वाले समायोजन के दायरे का विस्तार किए 
जाने का प्रस्ताव है । यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 143 (3 ) के अधीन कर निर्धारण करने से पूर्व, उस विवरणी 
पर इस अधिनियम की धारा 143 ( 1 ) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी । 


अप्रत्यक्ष कर 
निम्न तालिका में सीमा शुल्क , केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दर संरचनाओं और विधि एवं प्रक्रिया का सार दिया 
गया है । 


क्रम 
संख्या 


परिवर्तन 


विद्यमान 


प्रस्तावित 


0 . 57 


कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना 
कृषि में सुधार लाने के लिए पहलों को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने के 
लिए सभी कर योग्य सेवाओं पर 01. 06. 2016 से कृषि कल्याण उपकर 
लगाए जाने का प्रस्ताव है । 
कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत नेशनल सैन्टर 
फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट , भारत सरकार द्वारा जानकारी के प्रचार- प्रसार 
संबंधी प्रदत्त सेवाओं को 01. 06. 2016 से सेवा- कर से छूट प्रदान की जा रही 


147 


शून्य 


है । 


12. 57 


67 


107 


57 


केन्द्रोपरसारित पम्प के निर्माण हेतु अपेक्षित इलैक्ट्रिक मोटर, साफ्ट , स्लीव 
चेम्बर, इम्पेलर वाशर पर उत्पाद शुल्क कम किया जा रहा है । ऐसे 50 % से 
अधिक पम्पों का उपयोग कृषि में किया जा रहा है । 
परियोजना आयातों के लिए कोल्ड स्टोरेज , कोल्ड रूम ( फार्म स्तरीय प्री 
कूलिंग सहित ) के लिए परियोजना आयातों के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध 
रियायती 570 मूल उत्पाद शुल्क प्रभार का प्री - कूलिंग यूनिट , पैक हाऊसों , 
सॉर्टिंग तथा ग्रेडिंग लाइनों और राइपनिंग चैम्बर्स सहित कोल्ड चेन पर भी 
विस्तार किया जा रहा है । 
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10 % 


57 


12. 57 


670 


रेफ्रिजरेटिड कंटेनरों पर बीसीडी घटाया जा रहा है । 
रेफ्रिजरेटिड कंटेनरों पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है । 
माइक्रोन्यूट्रिएंटस ( उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची 1 भाग ( क ) | 
के क्र संख्या 1 ( च ) के तहत शामिल किए गए और एफसीओ, 1985 के 
अधीन पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित ) पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा 


12. 57 


67 


취 


शून्य 


प्रस्तावित 


147 


5 . 67 


शून्य 


147 


उर्वरकों के भौतिक मिश्रण, रसायनिक उर्वरकों जिन पर उर्वरक नियंत्रण 1 % (बिना । 
आदेश , 1985 के अधीन उर्वरकों के मिश्रण हेतु विनिर्माता का प्रमाणपत्र आईटीसी या 
धारक सहकारी समितियां द्वारा ऐसी सहकारी समितियों के सदस्यों को | 67 आईटीसी 
आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क अदा किया गया है, उन्हें उत्पाद शुल्क से छूट सहित ) 
दी जा रही है । 
कर आधार का दायरा बढ़ाना 

| विद्यमान 
निम्न द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर छूट, 
( ) विधिक सेवा प्रदान करने वाला कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ताओं 
की साझेदारी फर्म ; और 
(ii) किसी विवाचक अधिकरण पर किसी विवाचक अधिकरण के लिए __ शून्य 
प्रतिनिधित्व वाला कोई व्यक्ति 
वापिस ली जा रही है और 01. 04. 2016 से फार्वर्ड प्रभार के अधीन सेवा कर 
लगाया जा रहा है । 
मोनोरेल या मैट्रो से संबंधित मूल कार्य के निर्माण , इरेक्शन, कार्य शुरु करने 
या संस्थापना पर, 1 मार्च, 2016 के पश्चात् हुई संविदाओं के संबंध में शून्य 
01. 03. 2016 से छूट वापिस ली जा रही है । 
रोपवे, केबल कार या हवाई ट्रामवे द्वारा यात्रियों को लाने - ले जाने संबंधी 
सेवाओ से छूट वापिस ली जा रही है । 
नकारात्मक सूची प्रविष्टि जिसमें "किसी स्टेज कैरिज द्वारा सामान सहित या 
बिना सामान के यात्रियों के परिवहन संबंधी सेवा " शामिल है, का लोप किया 
जा रहा है और वातानुकूलित स्टेज कैरिज , निविष्टि कर क्रेडिट के बिना 

शून्य 
60 % छूट पर 01.06. 2016 से पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है । 
किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी प्रयुक्त घरेलू सामान को शिफ्ट करने 
पर छूट को निविष्ट कर क्रेडिट के बिना 60 % की दर पर 01. 04. 2016 से 4. 27 
युक्तिसंगत बनाया जा रहा है । 
निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और सस्ते आवास निर्माण के संवर्धन हेतु उपाय 
निम्न से संबंधित सेवाओं पर सेवा कर: 
(i) सबके लिए मकान ( शहरी ) मिशन / प्रधानमंत्री आवास योजना ( पीएमएवाई) 
के तहत निर्माण संबंधित सेवाएं । 
(ii ) प्रधानमंत्री आवास योजना के " भागीदारी में सस्ता आवास "घटक के 
अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाएं , परन्तु यह कि ऐसी परियोजना की इकाइयों 5 . 67 
का कुर्सी क्षेत्र 60 वर्ग मीटर से कम न हो । 
( iii ) राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत आवास परियोजना 
में 60 वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र के प्रति आवास तक कम कीमत के मकान पर 
| 01.03. 2016 से छूट दी जा रही है । 
उत्पाद शुल्क से छूट, वर्तमान में ऐसे स्थल पर निर्माण कार्य में उपयोग हेतु 
ऐसे स्थल पर विनिर्मित को निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थान 12. 5 % 
पर तैयार मिक्स कंक्रीट विनिर्मित तक विस्तारित किया जा रहा है । 


5 . 67 


5 . 67 


शून्य 
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शून्य 


सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और पेंशन युक्त समाज की ओर 
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए ) द्वारा 
विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वार्षिकी के तरीके से जीवन बीमा 
व्यवसाय की सेवा पर सेवा कर में 01 .04. 2016 से छूट दी जा रही है । 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की 
गई सेवाओ पर 01.04. 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है । 
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( इरडा) द्वारा प्रदान की गई 
सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है । 
एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा ) नीतियों पर सेवा कर की दर निर्धारित मामलों 
में 3. 5 % से घटाकर 1. 4 % की जा रही है । 


147 


शून्य 


147 


शून्य 


3. 57 


1 . 47 


ऑटिज्म , सेरेबल पेल्सी, मेटल रिटार्डेशन एन्ड मल्टीपल डिसबिलिटी वाले 
व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित "निरामय " स्वास्थ्य 
बीमा स्कीम के अंतर्गत सामान्य बीमा व्यवसाय की सेवाओं पर सेवा कर से 
छूट दी जा रही है । 


147 


शून्य 


147 


2 


वित्तीय , बैंकिंग और बीमा क्षेत्र 
म्यूचुअल फंड एजेंट /वितरक द्वारा किसी म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंधन 147 
कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं पर फार्वर्ड चार्ज के तहत 01. 04. 2016 से 
कर लगाया जा रहा है । 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण 14 % 
द्वारा प्रदान की गई विनियामक सेवाओं को 01. 04.2016 से सेवा कर से छूट 
दी जा रही है । 
उनके द्वारा बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को गैर -बैंकिंग वित्तीय 
कंपनियों सहित , जमाओं, ऋणों, अग्रिमों के विस्तारण द्वारा प्रदान की गई कर 
योग्य भिन्न सेवाओं के संबंध में वास्तविक निविष्ट कर ऋणों के रिवर्सल हेतु 
अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं । यह 01.04. 2016 से लागू होगा । 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( इरडा) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं 7 .5 % 
पर सेवा कर से 14 % शून्य 01. 04. 2016 से छूट दी जा रही है । 
| घरेलू मूल्य अभिवर्धन , "मेक इन इंडिया " को प्रोत्साहन देना 
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VI 


विद्यमान 


प्रस्तावित 


1 . 


गुब्बारे 
प्राकृतिक लेटेक्स रबर निर्मित गुब्बारों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है । 


107 


207 


| 10 % 


157 


आभूषण 
नकली आभूषणों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है। 
धातुएं 
निम्न पर बढ़ाया जा रहा है : 
क ) प्रारम्भिक एल्यूमिनियम 
ख ) अन्य एल्यूमिनियम उत्पाद 
ग ) जस्ता मिश्र धातु 
नवीकरणीय ऊर्जा 


7. 57 
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7. 5 % 
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(i) | औद्योगिक सोलर वाटर हीटर पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है । 

7 .5 % 
सोलर टेम्पर्ड ग्लास / सोलर टेम्पर्ड ( एन्टी रिफ्लेक्टिड कोटेड) ग्लास पर बीसीडी | शून्य 
छूट वापिस ली जा रही है तथा वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्याधीन 5 % 
रियायती बीसीडी लगाया जा रहा है । 


शून्य 


सोलर लैम्प को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है । 

12. 57 
पूंजीगत सामान 
अध्याय 84 , 85 और 90 में शविनिर्दिष्ट प्रशुल्क लाइनों पर बीसीडी की | 7. 5 % 
प्रशुल्क दर बढ़ाई जा रही है । 


107 


7 . 57 


(6) 115 विनिर्दिष्ट प्रशुल्क लाइनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर बीसीडी | 7. 596 
की प्रभावी दर 7. 57 ही बनाए रखी जा रही है । 


107 


(ii ) शेष 960 प्रशुल्क लाइनों के तहत आने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर 7.5 % 
बीसीडी की प्रभावी दर बढ़ाकर 107 की जा रही है । 
खनिज ईंधन और खनिज तेल 
(i) घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे तेल पर तेल उद्योग विकास उपकर [ तेल 4500 रू. 
उद्योग (विकास ) अधिनियम 1974 के अंतर्गत ओआईडीबी उपकर की दर पाएमटा 
घटाई जा रही है । 
(ii) निम्न पर बीसीडी युक्ति संगत बनाया जा रहा है : 

2. 57 / 
क ) कोयलाः बिक्रेट अंडाभ और कोयले से विनिर्मित इसी प्रकार के ठोस ईंधन | 10 % 


207 यथामूल्य 


2. 57 


ख ) लिग्नाइट, चाहे संचित हो या नहीं, जेट को छोड़कर 


10 % 


2 . 57 


ग ) पीट ( पीट लिटर सहित ) चाहे संचित हो अथवा नहीं 

10 % 

2.57 
घ) कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और अर्ध- कोक चाहे संपिंडित | 570 / 10757 
हो या ना ; रिटॉट कार्बन 
ङ) अन्य पैट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बनों से अलग | 10 % 

57 
कोयला गैस , वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और इसी तरह की गैसें । 
च ) पुनःसंघटित , टारों सहित कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य ___ 10 % 

57 
खनिज टारों से आसतित टार, चाहे डीहाइट्रेटिड हों या आंशिक रूप से 
आसवित 
छ) उच्च ताप वाले कोलतार के आसवन से निकाले गए तेल और अन्य | 2. 570/ 5 % / 2 .57 
उत्पाद, इसी तरह के उत्पाद जिनमें सुंगधित घटकों का वजन गैर- सुंगधित 107 
घटकों से अधिक हो 
ज ) कोलतार या अन्य खनिज टारों से प्राप्त पिच और पिच कॉक 

57 / 10 % 

57 
रसायन और पैट्रोरसायन 
यौक्तिकृत किए जा रहे सभी अचक्रिय हाइड्रोकार्बनों और सभी चक्रिय | 5 % / 2.57 2. 57 
हाइड्रोकार्बनों ( पैरा - जाइलीन और स्टाईरीन को छोड़कर जिस पर क्रमशः शून्य 

और 27 बीसीडी लगता है) पर बीसीडी 
डीनैचर्ड ईथाइल एल्कोहॉल (इथेनॉल) पर बीसीडी, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के 57 

2. 57 
अध्यधीन, घटाया जा रहा है । 
थैलिक एनहाइट्राइड के निर्माण के लिए आर्थोजाइलीन पर एसएडी घटाई जा | 47 

27 
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शून्य 


रहा है । 
मेम्ब्रेन कोशिका प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली कास्टिक सोडा / पोटाश 
इकाई द्वारा अपेक्षित इलैक्ट्रोलाइजर्स, मेम्ब्रेनों और उनके भागों पर बीसीडी 
हटाया जा रहा है । 
| कागज, पेपरबोर्ड और न्यूजप्रिंट 


8 . 


( i ) 


बीसीडी - शून्य 


कागज , पेपरबोर्ड और न्यूजप्रिंट के विनिर्माण के लिए प्रमुख वुड ( लकड़ी) | बीसीडी - 570 
चिपों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाया जा रहा है । 


(ii ) | योजनाओं, ड्राइंग और डिजाइनों पर बीसीडी को बढ़ाया जा रहा है । 


शून्य 


1076 


2 . 57 


9 . 

वस्त्र 
विशिष्ट फाइबर और यार्न पर बीसीडी कम किया जा रहा है । 

57 
(ii) | विशिष्ट फैब्रिक (निर्यात के लिए वस्त्रों के निर्माण के लिए ) के आयात पर लागू बीसीडी 

बीसीडी को विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यातों के 
जहाज पर्यंत मूल्य के 1 % के बराबर की छूट दी जा रही है । 


शून्य 


(i) 


शून्य 


शून्य 


10 . | इलैक्ट्रनिक्स / हार्डवेयर 

| कैपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक फिल्मों में निर्माण के लिए पोलीप्रोपाइलीन | 7. 57 
ग्रेन्यूल्स / रेजिन्स पर बीसीडी कम किया जा रहा है । 
ई - रीडर्स पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है । 

शून्य 

7 .57 
| ई - रीडर्स के भागों पर बीसीडी कम किया जा रहा है ।. 

| लागू बीसीडी 57 
(iv ) घरेलू माइक्रोवेव ओवनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए 1 कि . वा. से 1. 5 10 % 

कि . वा . की क्षमता के मैग्नेट्रोन पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन कोई 
बीसीडी नहीं लगाया जा रहा है । 
सेमीकन्डक्टर वैफर फैब्रिकेशन / एलसीडी फैब्रिकेशन इकाइयों के लिए लागू बीसीडी शून्य बीसीडी 
मशीनरी, उपस्कर और उपकरण पोप्यूलोटिड पीसीबी को छोड़कर को छूट दी 

शून्य बीसीडी 
जा रही है । 

एसएडी- 47 
सेमीकन्डक्टर चिपों की एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग ( एटीएमपी) लागू बीसीडी शून्य बीसीडी 
इकाइयों के लिए आयातित मशीनरी, उपस्कर और उपकरण प 

शून्य बीसीडी 
पीसीबी को छोड़कर को छूट दी जा रही है । 

एसएडी 


( V 


4 % 


( vii ) | चार्जर / एडैप्टर, बैटरी और वायर्ड हेडसेटों /स्पीकरों पर बुनियादी सीमा - शुल्क , बीसीडी - शून्य लागू बीसीडी 
उत्पाद शुल्क / सीवी शुल्क , एसएडी से छूट वापस ली जा रही है । 

/ सीवीडी - उत्पाद शुल्क / 
शून्य एसएडी - सीवीडी - 12. 57 

| शून्य । एसएडी- 47 
( viii) | चार्जर/ एडैप्टर , बैटरी और वायर्ड हेडसेटों/ स्पीकरों में निर्माण के लिए इन्पुटों, लागू बीसीडी , शून्य बीसीडी 
भागों और घटकों, उप - भागों को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन छूट दी 

सीवीडी 

शून्य सीवीडी 
जा रही है । 

एसएडी शून्य एसएडी 
रूटरों , ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स , टीवी लागू बीसीडी, शून्य बीसीडी 
के लिए सेट टाप बाक्स , डिजीटल वीडियो रिकार्डर/ नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, 

सीवीडी 

शून्य सीवीडी 
सीसीटीवी कैमरा / आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी ( मोबाइल हैंडसेटों में | एसएडी शन्य एसएडी 
प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों , उप -भागों 
को छूट दी जा रही है । 
मैग्नेटिक - हेडों ( सभी प्रकार के ), सीरेमिक / मैग्नेटिक काट्रिज और स्टाइलस, 

शून्य लागू बीसीडी 


[ HKI [ kM 


Hir dkjkik % lIkk. k 


निंग संग 


107 


107 


एन्टेना, ईएचटी केबल, लेवल मीटरों / लेवल संकेतकों/ ट संकेतकों/पीक 
लेवल मीटरों / बैटरी मीटर/ वीसी मीटरों / टेप काऊंटरों, टोन आर्स, इलैक्ट्रोन 
गन्स पर बीसीडी की छूट को वापस लिया जा रहा है । 
विनिर्धारित दूरसंचार उपस्कर ( साफ्ट स्विच और वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल शून्य 
(वीओआईपी ) उपस्कर नामतः वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवें , गेटवे कंट्रोलर्स 

और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स, आप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर; पैकेट आप्टिकल 
ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट /स्विच (पीओटीपी/पीओटीएस), आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 
( ओटीएन) उत्पादों के एक / अधिक का संयोजन, और आईपी रेडियो, केरियर 
इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोउ उत्पाद, मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचन 
ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल उत्पाद, मल्टीपल इन्पुट / मल्टीपल आउटपुट और लोंग टर्म 
इवोल्यूशन उत्पाद जिन पर 2014 - 15 के बजट में 10 % बीसीडी लगाया गया 

था ) को अन्य छूट कार्यक्षेत्र से भी बाहर किया जा रहा है । 
(xii ) | टेलीकाम ग्रेड आप्टिकल फाइबर केबलों के निर्माण के लिए सिलिका की शून्य 

पूर्वरूप ( प्रीफॉर्म ) पर बीसीडी की छुट को वापस लिया जा रहा है । 
( xiii) माइक्रो फ्यूजों, सब -मिनिएचर फ्यूजों, लीसेटेबल फ्यूजों और थर्मल फ्यूजों के लागू दर 

विनिर्माण में प्रयोग के लिए विनिर्धारित पूंजी माल और निवेशों पर बीसीडी की 

छूट दी जा रही है । 
( xiv) बीएलडीसी मोटरों के विनिर्माण के लिए निओडायमियम चुबक ( चुंबकीकरण | लागू दर 

से पूर्व) और चुंबक रेजिन स्ट्रोन्शियम फेर्राइट कम्पाउंड /निर्माण से पहले , 
( चुंबकीकरण से पूर्व) पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन रियायती 
| बीसीडी निर्धारित किया जा रहा है । 
| टेबलेट कंप्यूटर सहित निजी कंप्यूटरों ( लैपटॉप या डेस्कटॉप) के विनिर्माण के शून्य 

लिए पोप्यूलेटिड पीसीडी पर एसएडी से छूट वापस ली जा रही है । 
| (xvi ) मोबाइल फोन / टेबलेट कंप्यूटर के पोप्यूलेटिड पीसीबी पर एसएडी से छूट 

वापस ली जा रही है और मोबाइल फोन / टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण के लिए 

पोप्यूलेटिड पीसीबी पर रियायती एसएडी लगाया जा रहा है । 
( xvii ) | मोबाइल फोन विनिर्माताओं को मूल उपस्कर के रूप में आपूर्ति किए जाने 

शून्य 
वाले घरेलू रूप से निर्मित चार्जर / एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हेडसेटों/ स्पीकरों 
पर उत्पाद शुल्क ढांचे को बदला जा रहा है । 


शून्य 


2.57 


। 


47 


27 


27 ( आईटीसी 

रहित ) 
या 12. 57 
( आईटीसी सहित ) 

शून्य 


12. 57 / 


शून्य 


12 . 57 


47 ( आईटीसी 

रहित ) 

या 12. 57 
( आईटीसी सहित ) 


(xviii | चार्जर, एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हेडसेटों, स्पीकरों के विनिर्माण के लिए 

निवेशों, भागों और घटकों, उप -भागों पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन 

उत्पाद शुल्क की छूट दी जा रही है । 
( xix) रूटरों, ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स, टीवी 

के लिए सेट टाप बाक्स , डिजीटल वीडियो रिकार्डर/ नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, 
सीसीटीवी कैमरा / आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी ( मोबाइल हैंडसेटों में 
प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों, उप -भागों 
को बदला जा रहा है। 
रूटरों, ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स , टीवी 
के लिए सेट टाप बाक्स , डिजीटल वीडियो रिकार्डर/ नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, 
सीसीटीवी कैमरा / आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी ( मोबाइल हैंडसेटों में 
प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों, उप- भागों 

को छूट दी जा रही है । 
11 . धातू , कांच और सीरेमिक्स 

| सिलिका रेत पर बीसीडी कम किया जा रहा है । 
पीतल के कबाड़ पर बीसीडी कम किया जा रहा है । 


12. 5 % 


शून्य 


57 


2.57 
2.57 


570 
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एल्यूमिनियम फोयल (पन्नी) से निर्मित डिस्पोजेबल कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 

27 ( आईटीसी 
ढांचे को बदला जा रहा है । 

( आईटीसी रहित ) 
रहित ) या 12. 57 
या 6 % ( आईटीसी सहित ) 
( आईटीसी 

सहित ) 
12. | ऑटोमोबाइल 
(i) | गोल्फ कारों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है । 

10 % 

60 % 
इलैक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के हिस्सों पर फिलहाल शून्य बीसीडी | 31. 03. 2016 बिना किसी 
और 67 उत्पाद शुल्क / सीवीडी लगाया जा रहा है । 

तक उपलब्ध समय सीमा के 


कैटलिटिक कन्वर्टरों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले वॉश कोटों के 
विनिर्माण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के 
अध्यधीन बीसीडी कम किया जा रहा है 


7 . 57 


570 


(iv) | शून्य बुनियादी सीमा शुल्क और 67 सीवीडी के उद्देश्यार्थ " एचवी ( एटकिन्सन | लागू बीसीडी 

साइकिल) हेतु इंडिन " से " एक्सईवी ( हाइब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन ) के लिए और सीवीडी 
इंजन " तक की व्याख्या को बदला जा रहा है । 


शून्य बीसीडी 
67 सीवीडी 


रियायती 6 % उत्पाद शुल्क के उद्देश्यार्थ "एचवी ( एटकिन्सन साइकिल ) हेतु | 12. 57 

67 
इंडिन " से " एक्सईवी ( हाइब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन ) के लिए इंजन " तक की 
व्याख्या को बदला जा रहा है । 
पूंजीगत माल 
सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्धारित मशीनरी पर सीवीडी की छूट को 

12. 57 
वापस लिया जा रहा है । 
14. रक्षा उत्पादन 
(i) || भारत सरकार या राज्य सरकरों द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए विनिर्धारित माल के | बीसीडी- । बीसीडी - 57 से 

सीधे आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 01 .04. 2016 से वापस लिया जा शून्य 107 सीवीडी 
रहा है । 

सीवीडी 12. 57 एसएडी 

47 
एसएडी 

शून्य 
भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( पीएसयू) के संविदाकारों या 
इन पीएसयू के उप - संविदाकारों द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए आयात किए गए __ शून्य 7. 5 % से 107 
विनिर्धारित माल पर बीसीडी की छूट को 01 . 04. 2016 से वापस लिया जा 


शून्य 


रहा है । 


15 . वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और ऑवरहोल ( एमआरओ) 
(i) वायुयान के अनुरक्षण, मरम्मत और ऑवरहोल (एमआरओ) के लिए एमआरओ लागू बीसीडी, शून्य बीसीडी शून्य 

द्वारा आयातित औजार और औजार किटों को नागर विमानन महानिदेशालय | सीवीडी और सीवीडी शून्य 
द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन बीसीडी, सीवीडी और एसएडी से छुट एसएडी एसएडी 

दी जा रही है । 
| वायुयान के एमआरओ के लिए पुर्जी, परीक्षण उपस्कर औजारों और औजार लागू उत्पाद शून्य 
सर्किटों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन उत्पाद शुल्क 
शुल्क से छूट दी जा रही है । 


[ HKI [ kM 


Hir dkjkik % AIKk. k 


(iv ) 


iii) | वाययान के एमआरओ के लिए पर्जी परीक्षण उपस्कर औजारों और औजार 

सर्किटों पर छूट लाभ की प्रक्रिया को रिकार्डों के आधार पर और वास्तविक 
प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन सरल बनाया जा रहा है । 
वायुयान के एमआरओ के लिए निःशुल्क पुजों के उपयोग के लिए एक वर्ष 
की पाबंदी हटाई जा रही है । 
स्थगन ( 60 दिन ) की मौजूदा शर्तों में और ढील दी जा रही है, ताकि 
अनुरक्षण , मरम्मत या ओवरहोलिंग के लिए विदेशी वायुयान के 6 महीने तक 
के स्थगन का प्रावधान किया जा सके , इस अवधि को और विस्तार नागर 
विमानन महानिदेशालय द्वारा जैसा उपयुक्त समझा जाए दिया जाएगा । 
वायुयान के एमआरओ के लिए पुर्जी, परीक्षण उपस्कर, औजारों और औजार 
किटों पर उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ देने की प्रक्रिया को रिकार्डों के 
आधार पर सरल बनाया जा रहा है । 
जहाज मरम्मत/ इकाइयां 
जहाज मरम्मत इकाई द्वारा समुद्र में जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए लागू उत्पाद 
प्रयुक्त पूंजीगत, वस्तुओं और इनके कल-पुर्जी, कच्चा माल , पुर्जे, सामग्री शुल्क 
हैंडलिंग उपस्कर और उपभोज्य वस्तुओं पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के 
अध्यधीन उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है । 


16 . 


शून्य 


(ii ) 


| 17 . 


i 


शून्य 


570 


( iv ) 


| जहाज मरम्मत इकाइयों को बुनियादी सीमा शुल्क , सीवीडी और एसएडी से 
छूट का लाभ देने की प्रक्रिया को रिकार्डों के आधार पर और वास्तविक 
प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन सरल बनाया जा रहा है । 
विविध 
रेडियो भेषज के विनिर्माण के लिए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड 7 . 57 
द्वारा मेडिकल यूज फिजन मोलिबडीनम - 99 के आयात पर बुनियादी सीमा 
शुल्क की छट दी जा रही है । 
सेनिटरी पैडस , नैपकिन्स और टैम्पोन्स के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सुपर | 57 

2 . 57 
एब्जॉर्बेन्ट पोलीमर पर बीसीडी में रियायत दी जा रही है । 
सेनिटरी पैड्स , नैपकिन्स और टैम्पोन्स के निर्माण हेतु लकड़ी की लुग्दी पर | ___ _ 7. 5 % 
रियायती बीसीडी (वयस्क डायपरों के विनिर्माण के लिए लुग्दी पर बीसीडी 
पहले ही शून्य है) का प्रावधान किया जा रहा है । 
रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिक के पुर्जी या रॉलिंग स्टॉक और रेलवे या ट्रामवे 12.57 

67 
ट्रैक फिक्स्चर्स और फिटिंग्स, रेलवे सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर 
इत्यादि पर उत्पाद शुल्क कम किया जा रहा है । 
राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद द्वारा आयात किए जाने वाले स्टोरेज लागू बीसीडी शून्य बीसीडी शून्य 
मीडिया पर "विदेशी सेटलाइट डाटा " को छूट दी जा रही है । 

सीवीडी, सीवीडी शून्य 

एसएडी एसएडी 
नागालैंड राज्य में स्थानीय जनजातियों द्वारा बिना किसी लाइसेंस या पट्टे के | 200 रुपए शून्य 
पारंपरिक और प्रथागत अधिकारों का लाभ उठाते हुए उत्पादित या उत्खनित प्रतिटन 
कोयला , लिग्नाइट या पीट, सभी माल पर स्वच्छ ऊर्जा उप - कर/ स्वच्छ 
पर्यावरण उप - कर की छूट दी जा रही है । 
लकड़ी जलाने , कृषि अपशिष्ट, गोबर, ब्रिकेट्स और कोयला जलाने के लिए 

शून्य 
धुआंरहित चूल्हों सहित उन्नत कुक स्टॉव पर उत्पाद शुल्क से बिना शर्त छूट 
दी जा रही है । 
अयस्क , सांद्र 


(v) 


( vii ) 


शून्य 


18 . 
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107 


शून्य 


30 % 


307 


इन पर निर्यात शुल्क घटाया गया : 
क ) 587 से कम एफई कंटेंट वाले लौह अयस्क फाइन 
ख) 58 % से कम एफई कंटेंट वाले लौह अयस्क लंपस 
ग ) क्रोमियम अयस्क और सांद्र, सभी प्रकार के 

घ) बाक्साइट 
| वस्त्र 
| ब्रांडेड रेडिमेड परिधानों और 1000 रुपए या उससे अधिक के खुदरा बिक्री | 
मूल्य वाले वस्त्रों की निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क परिवर्तित किया जा रहा 


शून्य 
शून्य 
157 


207 


19 . 


शून्य 
( आईटीसी 


रहित ) 


27 ( आईटीसी 

रहित ) 
अथवा 
12.57 
( आईटीसी 
सहित ) 


खुदरा बिक्री 
मूल्य का 607 


27 ( आईटीसी 

रहित ) 
अथवा 
12.57 
( आईटीसी 
सहित ) 


अथवा 
67 / 12. 57 
( आईटीसी 

सहित ) 
रेडिमेड परिधानों और वस्त्रों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क / सीवीडी | खुदरा बिक्री 
प्रयोजनार्थ टैरीफ मूल्य परिवर्तित किया जा रहा है । 

मूल्य का 

30 % 
| प्लास्टिक वेस्ट अथवा वेस्ट पेट बोतलों सहित प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित | 27 
पीएसएफ / पीएफवाई पर उत्पाद शुल्क परिवर्तित किया जा रहा है । 

( आईटीसी 
रहित ) 
अथवा 

67 
( आईटीसी 

सहित ) 
| नवीकरणीय ऊर्जा 
रोटर ब्लेड्स और मध्यवर्तियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त कार्बन पलट्रजंस, पवन 12. 57 
चालित बिजली के जनरेटरों हेतु रोटर ब्लेड्स के भागों और उप - भागों पर 
उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है। 
अनसेचुरेटिड पालिएस्टर रेसिन (पालिएस्टर आवांटित इन्फ्यूजन रेसिन और | __ शून्य 
हैंडलेअप रेसिन ), अधेसिव रेसिन हेतु हार्डनर्स/ हार्डनर, विनाइल ईस्टर एडेसिव 

और इपोक्सी रेसिन जो पवन चालित बिजली के जनरेटरों हेतु रोटर ब्लेड के 
विनिर्माण में प्रयोग होते हैं , उन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है । 
" परियोजना शुरू होने की तारीख से कम से कम दस वर्ष के लिए 
नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु शहरी स्थानीय निकाय के 
साथ विद्युत आयातक/ उत्पादक के बीच वैध करार " को नगरपालिका और 
शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना के मामले में रियायती 
सीमाशुल्क / उत्पाद शुल्क लेने के लिए वैकल्पिक शर्त की व्यवस्था की जा रही 


20 . 


67 


670 


( iii) 


है । 


21 . । 


शून्य 


| गहने 
गहनों की मदों ( हीरे जड़ित अन्य कीमती नगों नामत रूबी, पन्ना और नीलम 
जड़े के सिवाय चांदी के गहनों को छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क छुट वापस ली 
जा रही है जिसकी उच्च सीमा छूट एक वर्ष में 6 करोड़ रुपए और सरल 
अनुपालन प्रक्रिया के साथ पात्रता सीमा 12 करोड़ रुपए होगी । 


1 % ( आईटीसी 
रहित ) अथवा 

12. 57 
( आईटीसी 
सहित ) 


22. | फुटवियर 


[ HKI [ kM 


Hir dkjkik % lIkk. k 


1470 


शून्य 


(iv) 


शून्य 


(i) | सोलों और हीलों के लिए रबड़ शीट और रेसिन रबड़ शीटों पर उत्पाद शुल्क |___ 12.5 % 

घटाया जा रहा है । 
(ii ) | सभी प्रकार के फुटवियरों हेतु आरएसपी आधारित उत्पाद शुल्क मूल्यांकन के | 257 

307 
प्रयोजनार्थ खुदरा बिक्री मूल्य से छूट दर संशोधित की जा रही है । 
23 . | सेवा कर 

क ) भारत से बाहर किसी जहाज द्वारा माल की ढुलाई करते हुए भारतीय पोत कोई क्रेडिट इन्पुट कर क्रेडिट 
लाइनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं 1 मार्च, 2016 से शून्य दर वाली होने ; | नहीं 

छूट 
और 
ख ) जहाज द्वारा भारत के बाहर से भारत के सीमाशुल्क स्टेशन तक माल की 
ढुलाई करते हुए उनके द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं पर 1 जून , 2016 से सेवा शून्य 
कर लगाया जा रहा है । 
| बायोटेक्नोलाजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से अनुमोदित 
बायोटेक्नोलाजी उष्मायित्रों से सेने की व्यवस्था करने की सेवाओं को 

147 

शून्य 
01. 04. 2016 से सेवा कर से मुक्त किया जा रहा है । 
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हुए दी 

147 
गई सेवाओं पर 01 .04. 2016 से सेवा कर छूट दी जा रही है । 
प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 
केंद्रीय रूप से पैनलबद्ध मूल्यांकन निकायों की सेवाओं पर 01.04. 2016 से ___ 147 
सेवा कर छूट दी जा रही है । 
अधिसूचना संख्या 41 / 2012- एसटी अधिसूचना संख्या 1 / 2016/ एसटी द्वारा 
संशोधित की गई थी ताकि अन्य बातों के साथ - साथ निर्यात हेतु फैक्टरी आदि 
से दूर ली गई सेवाओं पर सेवा कर की वापसी की अनुमति है । यह संशोधन 
1 जुलाई 2012 से प्रभावी किया जा रहा है। यह वित्त विधेयक 2016 के लागू 

होने की तारीख से प्रभावी होगा । 
(vi) सेवा कर का तिमाही भुगतान का विस्तार " एक व्यक्ति कंपनी " और एचयूएफ 

तक भी 01. 04. 2016 से किया जा रहा है । 
सेवा कर अदायगी की सुविधा प्राप्ति आधार पर " एक व्यक्ति कंपनी " को भी 
01. 04. 2016 से दी जा रही है । 
ईज आफ डुइंग बिजनेस 
अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा लगाए गए और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित 13 
उपकर जहां उनमें से प्रत्येक से राजस्व संग्रहण एक वर्ष में 50 करोड़ रुपए 
से कम है, समाप्त किए जा रहे हैं । 
सभी अप्रत्यक्ष करों पर शुल्क / कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 157 पर | सीमाशुल्क सीमाशुल्क 
युक्तिसंगत की जा रही है सिवाय एकत्रित सेवा कर परन्तु खजाने में जमा न 187 

सेवाकर 
कराए गए के मामले के सिवाय, जिस मामले में सेवाकर अदायगी की नियत 

उत्पाद शुल्क 

1570. 
तारीख से 247, ब्याज की दर लगेगी । 

187 
नोटिस द्वारा कवर किए गए पिछले वर्ष/वर्षों के दौरान कर योग्य मूल्य के | सेवाकर 
निर्धारण 60 लाख रुपए से कम हैं तो सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज 

187 
की दर 12 % होगी । यह वित्त विधेयक , 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रवृत्त 

247 कर संग्रहित परन्तु 
होगा । 

307 जमा नहीं कराए 

कर के मामले में 

24 % 
| विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों अथवा खनन पट्टों, एनईएलपी -पूर्व संविदाओं, 
एनईएलपी संविदाओं, मार्जिनल फील्ड नीति और कोल बेड मीथेन नीति के 
विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत पेट्रोलियम खोज हेतु आयातित निर्दिष्ट वस्तुओं पर 


( vii ) 
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सीमाशुल्क से छूटों को निर्दिष्ट वस्तुओं और शर्तों की एकीकृत सूची के चलते 
एकल छुट में आमेलित किया जा रहा है । 
हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन की गतिविधियों के लिए जरूरी सामानों 
के आयातों पर शून्य बुनियादी सीमा शुल्क और शून्य सीवीडी को 1 अप्रैल 
1999 से पहले जारी अथवा नवीकृत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों अथवा | 
खनन लाइसेंसों के अंतर्गत शुरू किए ऐसे कार्यचालनों तक दिया जा रहा है । 
क्रेडिट के प्रवाह बढ़ाने, अनुपालन लागत व मुकदमेबाजी घटाने, खासकर छुट प्राप्त -भिन्न तैयार उत्पादों/ सेवाओं के 
बीच ऋण के बंटवारे से संबंधित हैं , सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 संशोधित किए जा रहे हैं । कतिपय परिस्थितियों 
में आउटसोर्ल्ड विनिर्माताओं को इन्पुट सेवा क्रेडिट अंतरण हेतु इस सुविधा के विस्तार सहित इन्पुट सेवा वितरक 
से संबंधित प्रावधानों में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं । ये संशोधन बहुल विनिर्माण इकाइयों को काम में आने वाली 
वस्तुओं हेतु साझा भांडागार का रखरखाव करने और व्यष्टि विनिर्माण यूनिटों को क्रेडिटों से काम आने वाली 
वस्तुएं वितरित करने के चलते विनिर्माताओं को समर्थ बनाएंगे । यह 01 .04. 2016 से प्रभावी होगा । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं ताकि 
वित्त विधेयक, 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से एक बार मुख्य नोटिस के 
विरुद्ध कार्रवाई बन्द होने पर सह- नोटिसों के विरुद्ध कार्रवाई बंद करने की 
व्यवस्था की जा सके । 
कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की रियायती दरों 
पर सामान के आयात अथवा घरेलू खरीद हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियम सरल 
किए जा रहे हैं । 
एक खास सीमा से ऊपर केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती हेतु विवरणियों की 
संख्या 27 से घटाकर 13, एक वार्षिक और 12 मासिक विवरणियां की जा 
रही हैं । एक खास सीमा से ऊपर, वार्षिक विवरणी सेवा कर निर्धारिती द्वारा 
भरी जाएगी जिससे उनके लिए वर्ष में कुल विवरणियों की संख्या तीन हो 
जाएगी । 
अब तक सेवा कर निर्धारिती को उपलब्ध विवरणी में संशोधन की सुविधा 
विनिर्माताओं को भी दी जा रही है । 
अभियोजन शुरू करने के लिए सेवा कर अपवंचन की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 2 
करोड़ रुपए की जा रही है और गिरफ्तार करने की शक्ति उन स्थितियों तक 
सीमित कर दी गई है जहां कर दाता ने कर एकत्रित तो किया परन्तु 2 करोड़ 
रुपए की सीमा से ऊपर राजकोष में जमा नहीं कराया । यह वित्त विधेयक , 
2016 से प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा । 
अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों हेतु सीमाशुल्क के आस्थगित 
भुगतान हेतु व्यवस्था करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम संशोधित किया जा 
रहा है । पोत परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श से प्रत्यक्ष पत्तन प्रदायगी की 
सुविधा अधिक आयातकों तक ही जा रही है । 
बजट 2014- 15 में भारतीय सीमाशुल्क एकल विंडो परियोजना क्रियान्वित 
करने का आशय घोषित किया गया था । उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की 
गई है ताकि यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में प्रमुख पत्तनों और वायुपत्तनों पर 
शुरू की जाएगी । 
डाक अथवा हवाई या कूरियर सेवा द्वारा आयातित सदभावपूर्ण उपहार के लिए 

| 10, 000 रुपए 20 , 000 रुपए 
शुल्क युक्त आयात छूट बढ़ाई जा रही है । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य समाहर्ताओं को निदेशित किया जा रहा है कि 
पांच लाख रुपए से कम के शुल्क वाले पंद्रह वर्ष से लंबित मामलों में 
अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन दायर करें । 
स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम 

विद्यमान प्रस्तावित 
कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लागू " स्वच्छ ऊर्जा उपकर" का नाम बदलकर | 200 रुपए । 400 रुपए 
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" स्वच्छ पर्यावरण उपकर" किया जा रहा है और इसकी दर बढ़ाई जा रही है। पीएमटी पीएमटी । 
70 % छूट की विद्यमान दर पर रेल द्वारा यात्रियों के आवागमन पर 4. 27 

4. 27 
01. 04. 2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है । 

बिना क्रेडिट इनपुट सेवा 

क्रेडिट सहित 
3 607 की घटी रियायती दर पर रेल द्वारा कंटेनरों में सामान की ढुलाई पर 4. 27 
01 .04. 2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है । 

बिना क्रेडिट इनपुट सेवा 

क्रेडिट सहित 
विद्यमान 707 की रियायती दर पर जहाज द्वारा माल की ढुलाई पर | 4. 27 

4. 27 
01 . 04. 2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है । 

बिना क्रेडिट इनपुट सेवा 

क्रेडिट सहित 
707 जहाजों (वेसल) द्वारा माल की ढुलाई पर 01. 04. 2016 से इनपुट | 4. 27 

4. 27 
सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है । 

बिना क्रेडिट इनपुट सेवा 

क्रेडिट सहित 
| बिजली के वाहनों / हाइब्रिड वाहनों के निर्दिष्ट पुर्जी पर सीमाशुल्क और उत्पाद 31 . 03 . 2016 समय सीमा बगैर 

शुल्क रियायतों को बढ़ाया जा रहा है । 
किसी प्लास्टिक के सैकों और बैगों पर उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत किया जा || 12. 5 % 

1576 
रहा है । 

अथवा 157 
मुकदमेबाजी कम करना और कराधान में सुनिश्चितता की व्यवस्था करना 
अप्रत्यक्ष कर विवाद निपटान स्कीम , 2016 शुरू की जा रही है जिसमें समाहर्ता ( अपील ) के समक्ष लंबित पड़े 
मामलों के संबंध में निर्धारिती शुल्क , ब्याज और लगाई गई शास्ति के 257 के समकक्ष शास्ति का भुगतान करके 
घोषणा दायर कर सकता है । निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी जाएगी और उसे अभियोजन से सुरक्षा भी 
प्राप्त होगी । तथापि, यह स्कीम कुछ मामलों में लागू नहीं होगी । 

उत्पाद शुल्क का खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन 30 % रियायती दर वाले हेडिंग 3401 और 3402 के 
| अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं पर किया जा रहा है । 

उत्पाद शुल्क का खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन इन तक भी किया जा रहा है : 
( क ) 0. 2 एमएम से अनधिक की मोटाई वाली एल्युमिनियम फायल ( 25 % रियायत वाली ) 

कलाई पर पहनी जाने वाली चीजें ( सामान्यतया " स्मार्ट घड़ियों " के रूप में जानी जाने वाली ) 

( 35 % रियायत के चलते) 
( ग) मोटर वाहनों के कल -पुर्जे ( 307 रियायत के चलते ) 
निम्न सेवाओं के लिए 01.03. 2015 से पहले हुई संविदाओं के संबंध में कुल राशि 
01 .04. 2015 से छूटों से बहाल किया जा रहा है: 

का 5 . 67 
( क ) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण को सरकारी 
विद्यालय, अस्पताल आदि के निर्माण के संबंध में सरकार को उपलब्ध कराया 
गया निर्माण 
( ख) पत्तनों, वायुपत्तनों का निर्माण 
1 जुलाई, 2012 से 29 जनवरी, 2014 तक की अवधि के दौरान सरकार | 

कुल राशि 
द्वारा स्थापित निकायों का निर्माण , नहरों, बांधों अथवा अन्य सिंचाई के निर्माण | . 

शून्य 

का 5 . 67 
कार्यों के रखरखाव करके दी गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है । । 
कराधान नियमों के बिंदु, 2011 के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए धारा 67क संशोधित की 
जा रही है । वित्त विधेयक , 2016 के प्रवृत्त होने की तारीख से कराधान नियमों के बिंदु, 2011 तदनुसार संशोधित 

किए जा रहे हैं । 
7 | 1994 के अधिनियम की धारा 93क संशोधित की जा रही है ताकि अधिसूचना के जरिए भी रियायत की अनुमति 

दी जा सके । 
वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65ख ( 44) में स्पष्टीकरण- 2 संशोधित किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया 
जा सके कि किसी लाटरी वितरक अथवा बिक्री एजेंट द्वारा किए जा रहे कोई कार्य सेवा कर के दायी होंगे । 


शून्य 
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शून्य 


12 


यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कंटेनर ट्रेन आपरेटरों की 147 

4 . 27 
उनकी कंटेनर गाड़ी से दुलाई द्वारा दी गई सेवा "रेल द्वारा माल की ढुलाई " 
की सेवा है । 
भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा 2 वर्षीय पूर्ण कालिक प्रबंधन में स्नात्तकोत्तर | 147 
कार्यक्रम, प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम और प्रबंधन में फेलोशिप कार्यक्रम द्वारा 
उपलब्ध कराई गई सेवा को छूट दी जा रही है । 
सेनवैट क्रेडिट नियम , 2004 संशोधित किए जा रहे हैं ताकि इन्पुटस/ इनपुट 
सेवाओं, जिनका प्रयोग सामान्यतया कर योग्य उत्पादन सेवाओं और ऐसा 
कार्यकलाप जो " सेवा " नहीं है, में किया जाता है, के सेनवैट क्रेडिट के 
उलटाव की व्यवस्था की जा सके । 
सेवाओं के निर्यात के मामले में अधिसूचना संख्या 27 / 2012- सीई ( एनटी) 01. 03. 2016 से संशोधित की जा रही 
है ताकि निर्यात सेवा के मामले में सेनवैट क्रेडिट की वापसी हेतु आवेदन दायर करने की समय सीमा निर्दिष्ट 
तारीख से 1 वर्ष निर्धारित की जा सके । 
सरकार के रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रयोग करने और इसके उत्तरवर्ती अंतरण 147 

147 
के अधिकतर कार्य को सेवा घोषित किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया 
जा सके कि स्पेक्ट्रम के प्रयोग करने के अधिभार का कार्य सेवा है जो सेवा 
कर की दायी है और यह अप्रत्यक्ष सामान की बिक्री नहीं है । 
सेवा कर से छुट प्राप्त करने के लिए मोटर कैब सेवाओं को किराये पर देने की सेवाओं से प्राप्त लाभ में ईंधन की 
लागत शामिल करने के लिए अधिदेशित करने की शर्त 01. 04. 2016 से प्रारंभ की जा रही है । 
आरएसपी युक्त मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी 
जा रही है बशर्ते उपयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है । 
सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ( " खुदरा बिक्री हेतु नहीं " मीडिया पर दर्ज 
सॉफ्टवेयर के संबंध में ) पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर की वसूली के संबंध 

147 

147 
में पारस्परिक अनन्यता की केवल सेवा कर का भुगतान किए गए सौदा मूल्य 
पर ही उत्पाद शुल्क से छूट देकर सुनिश्चित किया जा रहा है । 
यौक्तिकीकरण / परिहार रोधी उपाय 

मौजूदा प्रस्तावित 
आवासीय परिसर आदि के निर्माण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में | 3. 570/ 

4 . 27 
707 की छूट दर को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है 01. 04. 2016 से प्रभावी। 4 . 27 


14 


शून्य 


शून्य 


3 


गोल्ड डोर बार पर रियायती सीवीडी को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे गोल्ड सीवीडी 77 सीवीडी 7. 75 % 
डोर या गोल्ड खनिज / कन्सन्ट्रेट से निर्मित परिष्कृत गोल्ड बार, सिल्वर डोर | उत्पाद शुल्क उत्पाद शुल्क 
बार और कॉपर और या कन्सन्ट्रेट पर रियायती उत्पाद शुल्क में परिष्कृत सोने 87 

8 . 57 
पर मौजूदा क्षेत्र आधारित छूट के अंतर्गत उत्पाद शुल्क में छूट को भविष्यलक्षी 
प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है । 
सिल्वर डोर बार पर रियायती सीवीडी और परिष्कृत सिल्वर पर उत्पाद शुल्क 
बढ़ाया जा रहा है । 
उर्वरकों के विनिर्माण हेतु फौसफोरिक अम्ल एवं अम्लीय अमोनिया के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 
निर्धारित की जा रही है । 
एलसीडी/ एलईडी/ ओएलईडी टेलीविजनों के विनिर्माण हेतु एलसीडी/ एलईडी / ओएलईडी पैनलों के संबंध में 
वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित की जा रही है । 
चूना के ट्यूब / पाउच रहित चबाने वाले तंबाकू के विनिर्माण पर प्रति मशीन प्रति महीना देय उत्पाद शुल्क के साथ 
समस्तरीय किया जाता है जिसके लिए दोनों उत्पादों के लिए एक - सा स्पीड स्लैब निर्धारित किया जाएगा । 
टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर | वसूली गई राशि 
छूट दर को 707 पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है 01 . 04. 2016 से प्रभावी । का 3.57 / 

वसूली गई राशि 

का 4. 27 
5. 6 % 
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870 


147 


17 


7 | चिट फंड के फोरमैन की सेवाओं पर सेवा कर की दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के राशि का । 

राशि का 9. 87 
बिना 30 % छूट के साथ युक्तिसंगत बनाई जा रही है 01.04. 2016 से प्रभावी । 14 % 
सेनवेट ऋण नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक को जिस अवधि तक 
अधिकार सौंपे गए हैं उस अवधि तक प्राकृतिक संसाधनों को सौंपे जाने के लिए अवफ्रंट प्रभारों पर देय सेवा कर 
प्राप्त करने का अधिकार मिले , 01. 04. 2016 से प्रभावी । 
कतिपय लोक कला पर क्लासिकल कला रूप में कलाकारों द्वारा उपलब्ध 
कराई गई सेवाओं पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर प्रति कार्यक्रम 1. 5 लाख 147 

शून्य 
रुपए तक कर दी गई है 01. 04. 2016 से प्रभावी । 
अतिरिक्त संसाधन जुटाना 

मौजूदा प्रस्तावित 
छिलकायुक्त काजू पर बीसीडी में वृद्धि की जा रही है । 

शून्य 

57 
| वातित जल, नींबू शरबत और अन्य प्रकार के जल पेय जिसमें चीनी या अन्य 187 

217 
मिष्टिकारी पदार्थ हो या कोई फ्लेवर मिला हो , के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की 
जा रही है । 
क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम के अंतर्गत हवाई जहाज को आपूर्ति किए जाने वाले | 
ईंधन को छोड़कर विमानन टरबाइन ईंधन ( एटीएफ ) पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि 
की जा रही है । क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम के अंतर्गत हवाई जहाज की आपूर्ति 

किए जाने वाले एटीएफ पर 8 % उत्पाद शुल्क जारी रहेगा । 
4 शीर्ष 8703 के मोटर वाहनों पर निम्नलिखित ढांचा उपकर लगाया जा रहा है: 
( क ) 4 मीटर तक की लंबाई और 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता के 

पेट्रोल / एलपीजी / सीएनजी चालित मोटर वाहन 
( ख ) 4 मीटर तक की लंबाई और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले 

डीजल चालित मोटर वाहन 
( ग) अन्य उच्चतर इंजन क्षमता वाले वाहन और एसयूवी तथा बड़े मोटर कार 

2 . 57 , 
तिपहिया वाहनों, विद्युत चालित वाहनों , संकर वाहनों, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी 
आधारित हाइड्रोजन व्हीकल, क्लियरेंस और पंजीकरण के बाद खेल टैक्सी के 

47 
रूप में चलाए जाने वाले मोटर वाहन , शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के 
द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कार तथा ऐंबुलेंस के रूप में क्लियर कराए गए 
मोटर वाहन या केवल ऐंबुलेंस के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन को 
इस उपकर से छूट प्राप्त होगी । 
इस उपकर का भुगतान करने के लिए किसी भी ऋण की अनुमति नहीं दी 

जाएगी तथा किसी भी अन्य शुरू को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
XI विविध 

मौजूदा प्रस्तावित 
तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद 
1. | सिगार और चुरूट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है । 

12. 57 या | 12. 5 % या प्रति 
प्रति हजार हजार 3755 
3375 रुपए रुपए इनमें से 
इनमें से जो जो भी अधिक 

भी अधिक हो हो 
2. छोटे सिगारों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है । 

12. 57 या | 12. 5 % या प्रति 
प्रति हजार | हजार 3755 रुपए 
3375 रुपए इनमें से जो भी 
इनमें से जो अधिक हो 

भी अधिक हो 
3. | तंबाकू प्रतिस्थापन पदार्थों से निर्मित सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि 

प्रति हजार प्रति हजार 
3375 रुपए 3755 रुपए 
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तंबाकू प्रति एकल पदार्थों से निर्मित छोटे सिगारों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की ____ 12. 57 या 12.5 % या प्रति 
जा रही है । 

प्रति हजार हजार 3755 
3375 रुपए रुपए इनमें से 
इनमें से जो जो भी अधिक 

भी अधिक हो हो 
5 . अन्य प्रकार के तंबाकू प्रतिस्थापन पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही 12. 57 या । 12. 5 % या प्रति 

प्रति हजार हजार 3755 
3375 रुपए रुपए इनमें से 
इनमें से जो जो भी अधिक 

भी अधिक हो 
6. गुटका चबाया जाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित ) और जर्दा सुंगधित 

707 

817 
तंबाकू पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है | 
| अविनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है । 

557 

647 
पेपर रोल्ड बिडियों ( हाथ से या मशीन से निर्मित ) तथा अन्य बीडियों ( हाथ से शुल्क दर प्रति शुल्क दर प्रति 
बनी बीडियों के अतिरिक्त ) पर उत्पाद शुल्क दर में वृद्धि की जा रही है । हजार 30 हजार 80 रुपए 

रुपए 
प्रभावी दर प्रति प्रभावी दर प्रति 
हजार 21 हजार 21 रुपए 

रुपए 
9 सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि 

रुपए प्रति | रुपए प्रति हजार 

हजार 
(i) | गैर फिल्टर, 65 मिमी से अनधिक 

70 

215 
(ii ) | गैर फिल्टर, 65 मिमी से अधिक किंतु 70 मिमी से अनधिक 

110 

370 
(iii ) |फिल्टर, 65 मिमी से अनधिक 

70 

215 
( iv) | फिल्टर, 65 मिमी से अधिक किंतु 70 मिमी से अनधिक 

70 

260 
(v) | फिल्टर, 70 मिमी से अधिक किंतु 75 मिमी से अनधिक 

110 

370 
अन्य 

180 

560 
अन्य उत्पाद 
(i) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयोग अनेक सहायक उपकरण , पुनर्वास 

सहायक उपकरण, तथा अन्य वस्तुओं पर बीसीडी । यह छूट ब्रेल पेपर के लिए | बीसीडी 107 | शून्य बीसीडी 

लागू की जा रही है । 
(ii) | कृत्रिम वृक्क के लिए डिस्पोजेबल स्टेरिलाइजर और माइक्रो बैरियर को लागू बीसीडी, | शून्य बीसीडी 
बुनियादी सीमा शुल्क , उत्पाद शुल्क / सीवीडी और एसएडी से छूट दी जा रही उत्पाद शून्य उत्पाद 

| शुल्क / सीवीडी , शुल्क / सीवीडी 

एसएडी लागू शून्य एसएडी 
विधायी संशोधन 

वित्त विधेयक 2016 के खंड 
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 
भांडागारण संबंधी उपबंधों को सरल बनाया जा रहा है ताकि अधिकतर मामलों में उनपर वास्तविक नियंत्रण के 
बाजार रिकार्ड आधारित नियंत्रण रखा जा सके । अनेक अन्य परिणामी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं । सीमा शुल्क 
अधिनियम , 1962 की धारा 25 संशोधित की जा रही है । धारा 80 भी सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु जारी 
अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर प्रकाशन और पेश करने की आवश्यकता सीबीईसी के प्रचार और लोक 
संपर्क , निदेशालय द्वारा हटा दी गई । 
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धाराओं 28, 47, 51 और 156 में संशोधन किया जा रहा है ताकि उन्हें पिछले 
रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क के भुगतान की व्यवस्था की जा सके । 


( vi) 


10 | अन्य 
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ऐसी नई श्रेणी में भांडागारों, जिनके लिए निरंतर वास्तविक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, के लिए नई धारा 
58क अंतर्विष्ट की जा रही है जिन्हें मूल संवेदी वस्तुओं के भंडारण हेतु लाइसेंस दिया जाएगा 
नई धारा 58ख अंतर्विष्ट की जा रही है ताकि लाइसेसों के रद्दीकरण की प्रक्रिया, जो लाइसेंस प्रदान करने की एक 
आवश्यक बात है, को विनियमित किया जा सके । 
सीमा शुल्क विभाग की बांड के तहत विनिर्माण सुविधाओं के पर्यवेक्षण तथा ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के लिए 
प्रदान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को अधिकार प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क विभाग की शुल्क का 
भुगतान करने से संबंधित वाक्यांश का लोप करने के लिए धारा 65 में संशोधन किया जा रहा है । 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि कुछ मामलो 
नामकरण की संभावित प्रणाली में अतिरिक्त परिवर्तन किया जा सके जो 01 .01. 2017 से प्रभावी होगा । 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि 
( क ) प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में उत्पादित या मानव निर्मित पर संवर्धित या संश्लेषित हीरे के लिए 

अलग - अलग प्रशुल्क तय किए जा सकें ; 
( ख) प्रशुल्क लाइन 5801 37 11 ( वार्प पाइल फेब्रिक्स " ईपीएनजीएलई " अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त ) तथा 

5801 37 19 ( वार्प पाइल फॅब्रिक्स " ईपीएनजीएलई अनकट वेल्वेट अन्य के उल्लेख युक्त) के स्थान पर 

प्रशुल्क लाइन 5801 39 10 ( वार्प पाइल फैब्रिक्स अनकट ") को प्रतिस्थापित किया जाए । 
( ग ) वायरलेस माइक्रोफोन से संबंधित प्रशुल्क लाइन 8525 50 50 का विलोप करें; 

अध्याय 27 की पूरक टिप्पणियों ( ङ) और ( च) में संशोधन करना ताकि संदर्भ हाई स्पीड डीजल ( एचएसडी) 
हेतु आईएसः 1460 : 2000 से लेकर आईएसः 1460 : 2005 में तथा लाइट डीजल तेल ( एलडीओ) के लिए 

आईएस: 1460 से आईएस 15770 : 2008 में परिवर्तन किया जा सके । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 
धारा 5क में संशोधन किया जा रहा है ताकि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु जारी की गई अधिसूचना के 
सीबीईसी के प्रचार तथा जन संपर्क निदेशालय द्वारा जारी किए जाने की तारीख को प्रकाशन तथा विक्रय हेतु 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा का लोप किया जा सके । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 11क में संशोधन किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी, निषेध आदि 
शामिल न होने के मामलों में सीमा अवधि एक वर्ष से दो वर्ष की जा सके । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 37ख में संशोधन किया जा रहा है ताकि बोर्ड की आदेश , अनुदेश और 
निदेश जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के क्रियान्वयन की शक्ति 
प्राप्त हो सके । 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की तीसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि उसमें निम्नलिखित 
को शामिल किया जा सके : 

1 ) शीर्ष 3401 और 3402 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं ; 
2) 0. 2 मिमी से अनधिक मोटाई के एल्यूमिनियम फ्वॉयल ; 
3 ) कलाई पर पहने जाने वाले उपकरण ( आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में ज्ञात ) तथा मोटर वाहन पुर्जे; 

4 ) मोटर वाहन और अन्य विनिर्दिष्ट वस्तुओं के पुर्जे । । 
केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 
केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि 
01 .01. 2017 से प्रभावी कुछ अध्यायों में समन्वित नामकरण प्रणाली ( एचएनएस ) में संपादकीय परिवर्तनों को 
शामिल किया जा सके । 
केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि : 
( क ) प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में उत्पादित या मानव निर्मित पर संवर्धित या संश्लेषित हीरे के लिए 
___ अलग - अलग प्रशुल्क तय किए जा सकें ; 

प्रशुल्क लाइन 5801 37 11 (वार्प पाइल फेब्रिक्स " ईपीएनजीएलई " अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त ) तथा 
5801 37 19 (वार्प पाइल फॅब्रिक्स " ईपीएनजीएलई अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त ) के स्थान पर प्रशुल्क 
लाइन 5901 39 10 (वार्प पाइल फैब्रिक्स अनकट ") को प्रतिस्थापित किया जाए । 
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( ग ) वायरलेस माइक्रोफोन से संबंधित प्रशुल्क लाइन 8525 50 50 का विलोप किया जाए । 

अध्याय 27 की पूरक टिप्पणियों ( ङ) और ( च ) में संशोधन करना ताकि संदर्भ : हाई स्पीड डीजल ( एचएसडी) 
हेतु आईएसः 1460 :2000 से लेकर आईएसः 1460: 2005 में तथा लाइट डीजल तेल ( एलडीओ) के लिए 

आईएस 1460 से आईएस 15770 : 2008 में परिवर्तन किया जा सके । 
वित्त अधिनियम, 1994 ( सेवा कर) 
धारा 73 में संशोधन किया जा रहा है ताकि सेवाकर की कम उगाही/ उगाही न होने कम भुगतान/ भुगतान न 
होने / त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए सीमा अवधि वित्त विधेयक , 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से 18 महीनों से बढ़ाकर 
30 महीने की जा सके । 
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 
केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 की धारा 3 में संशोधन किया जा रहा है ताकि निम्नलिखित स्पष्टीकरण की 
अंतर्विष्ट किया जा सके : 
स्पष्टीकरण - यदि किसी एक कॉमन कैरियर पाइप - लाइन या किसी अन्य कॉमन परिवहन वितरण प्रणाली से 
खरीदी या वाहित गैस पाइपलाइन या प्रणाली में आपस में मिल जाती है या प्रतिमोच्य हो जाती है तथा ऐसी गैस 
पाइपलाइन या प्रणाली में किसी एक राज्य में डाली जाती हो तथा पाइपलाइन से किसी दूसरे राज्य में निकाली 
जाती हो तो गैस की ऐसी बिक्री या खरीद की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही मानी जाएगी । 
केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम , 2000 
केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 की धारा 10 में संशोधन किया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रयोजनार्थ उपकर 
के पुनःवितरण हेतु एक फार्मूला प्रदान करने के लिए उप - धारा ( 1) के खंड ( viii) को प्रतिस्थापित किया जा सके । 
धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा परिचालक ( संपत्ति की जब्ती अधिनियम , 1976 ) 
तथा स्वापक औषधि तथा मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1995 ) 
इन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित तीन अधिकरणों को आमेलित किया जा रहा है तथा यह प्रावधान किया जा 
रहा है कि तस्कर तथा विदेशी मुद्रा परिचालक ( संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्थापित अपील 
अधिकरण इन सभी तीनों अधिनियमों के अंतर्गत किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए 
अपील अधिकरण होगा । 
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम , 1999 
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 14क में संशोधन किया जा रहा है ताकि आयकर 
अधिनियम 1961 से संलग्न द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निहित उपबंधों को शामिल किया जा सके ताकि ऐसे 
अधिकारी को , जो सहायक निदेशक से कम स्तर का न हो , आयकर अधिनियम , 1961 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करके फेमा 1999 के अंतर्गत लगाए गए दंड की बकाया राशि वसूल सके । 
विविध 
अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीमों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से 
संशोधित किया जा रहा है ताकि ऐसी अधिसूचनाओं में सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 की " धारा 8 " में दिए गए 
संदर्भ को " धारा 8ख " में भी संशोधित किया जा सके जिससे कि अग्रिम लाइसेंस और शुल्क मुक्त आयात 
प्राधिकार स्कीमों के अंतर्गत आयातों पर इन अधिसूचनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धारा 8ख के अधीन सुरक्षित शुल्क 
से वह छूट स्पष्टतः प्रदान की जा सके । 
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत नियम तथा अधिसूचनाएं 
मौजूदा असबाब नियमावली, 1998 के स्थान पर असबाब नियमावली 2016 प्रति स्थापित की जा रही है ताकि 
विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध शुल्क मुक्त छूट के विभिन्न स्लैबों को सरल और युक्तिसंगत बनाया जा 
सके । 
सीमा शुल्क ( उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु रियायती शुल्क पर वस्तुओं का आयात) निमयावली 
1996 को सरल बनाया जा रहा है । 
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत निर्मित विनियम 
सीमा शुल्क असबाब प्रकटन विनियम , 2013 में संशोधन किया जा रहा है ताकि असबाब के संबंध में घोषणा 
केवल उस यात्री द्वारा की जाए जो शुल्क योग्य या निषिद्ध सामानों को अपने साथ ले जा रहा है । 
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(Department of Economic Affairs) 

(BUDGET DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th February , 2016 
F. No . 2 (9 )/2016 - B (D ). — The following is published for general information :/ 

Budget 2016 - 2017 
Speech of Arun Jaitley, Minister of Finance 

February 29 , 2016 
Madam Speaker, 

I rise to present the Budget for the year 2016 -17. 
2 . I am presenting this Budget when the global economy is in serious crisis. Global growth has slowed 
down from 3.4 % in 2014 to 3 .1 % in 2015 . Financial markets have been battered and global trade has 
contracted . Amidst all these global headwinds, the Indian economy has held its ground firmly . Thanks to our 
inherent strengths and the policies of this Government, a lot of confidence and hope continues to be built 
around India . 
3. The InternationalMonetary Fund has hailed India as a óbright spotôamidst a slowing global economy. 
The World Economic Forum has said that India . growth is extraordinarily highô We accomplished this 
despite very unfavourable conditions and despite the fact that we inherited an economy of low growth , high 
inflation and zero investor confidence in Governmentô capability to govern . We converted these difficulties 
and challenges into opportunities . 

कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें 
लहर- लहर तूफ़ान मिले और मौज -मौज मँझदार हमें 
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको 
इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें 


4 . Let us look at our achievements compared to the last three years of the previous Government when 
growth had decelerated to 6 . 3 % . The growth of GDP has now accelerated to 7 .6 % . This was possible 
notwithstanding the contraction of global exports by 4 .4 % compared to 7 .7 % growth in world exports during 
the last three years of the previous Government. CPI inflation was at 9 .4 % during the last three years of the 
previous Government. Under our Government, CPI inflation has come down to 5 .4 % , providing big relief to 
the public. This was accomplished despite two consecutive years of monsoon shortfall of 13 % , compared to 
normal rainfall in the last three years of the previous Government. 
5 . Our external situation is robust. The Current Account deficit has declined from 18 .4 billion US dollars 
in the first half of last year to 14 .4 billion this year. It is projected to be 1.4 % of GDP at the end of this year . 
Our foreign exchange reserves are at the highest ever level of about 350 billion US dollars . 
6 . Our initiatives in the last 21 months have not only placed the economy on a faster growth trajectory 
but have bridged the trust deficit, created by the previous Government. We had to work in an unsupportive 
global environment, adverse weather conditions and an obstructive political atmosphere . 

मैडम , हमें आसमानी और सुल्तानी दोनों परिबलों ने परेशान किया है । 

We believe in the principle that money with the Government belongs to the people and we have the 
sacred responsibility to spend it prudently and wisely for the welfare of our people, especially the poor and the 
downtrodden . We have increased our Plan expenditure at the RE stage in 2015 - 16 in contrast to the usual 
practice of reducing it. We achieved this despite adopting the Fourteenth Finance Commission 
recommendations which increased devolution to the States by 55 % . 
8 . Wemust now look ahead . The risks of further global slowdown and turbulence are mounting . This 
complicates the task of economic management for India . It has three serious implications for us. First, we 
must strengthen our firewalls against these risks by ensuring macro - economic stability and prudent fiscal 
management. Second , since foreign markets are weak , we must rely on domestic demand and Indian markets 


50 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IV SEC . 1 ] 


to ensure that Indiaê growth does not slow down. And third , we must continue with the pace of economic 
reforms and policy initiatives to change the lives of our people for the better. 
9 . We see these challenges as opportunities. The financial years 2015 - 16 and 2016 - 17 have been and 
will be extremely challenging for Government expenditure . The 14th Finance Commission has reduced the 
Central share of taxes to 58 % from the 68 % . In the financial year 2015 - 16 , we managed to improve upon the 
budgeted expenditure due to revenue buoyancy, notwithstanding the steep reduction in the Central share of 
taxes. The next financial year 2016 - 17 will cast an additional burden on account of the recommendations of 
the 7th Central Pay Commission and the implementation of Defence OROP . The Government, therefore, has 
to prioritise its expenditure . We wish to enhance expenditure in the farm and rural sector, the social sector , 
the infrastructure sector and provide for recapitalisation of the banks. This will address those sectors which 
need immediate attention . Once the Government discharges these priority obligations, it shall then focus on 
other areas which are also of utmost priority to the Government. 
10 . While increasing the outlay of various social sector programmes, the Government will undertake three 
major schemes to help the weaker sections of the society . The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has already 
been announced to protect the farmer from the adverse consequences of nature. The farmer will pay a 
nominal amount of insurance premium and get the highest ever compensation in the event of any loss 
suffered . A health insurance scheme which protects one- third of India s population against 
hospitalisation expenditure is also being announced . The Government is also launching a new initiative 
to ensure that the BPL families are provided with a cooking gas connection , supported by a 
Government subsidy. This will significantly improve the health of women and those BPL families who 
suffer adversely from the ill -effects of Chulha cooking. 
11. The Annual Budget is also an opportunity for the Government to outline its priorities for the year to 
come. The priority of our Government is clearly to provide additional resources for vulnerable sections, rural 
areas and social and physical infrastructure creation . The Government shall also endeavour to continue with 
the ongoing reform programme and ensure the passage of the Constitutional amendments to enable the 
implementation of the Goods and Service Tax , the passage of Insolvency and Bankruptcy law and other 
important reform measures which are pending before the Parliament. 
12. Additionally, as I will elaborate later, we will undertake significant reforms, such as the enactment of 
a law to ensure that all Government benefits are conferred upon persons who deserve it , by giving a statutory 
backing to the AADHAR platform ; bringing significant changes in the legislative framework relating to the 
transport sector so as to free it from constraints and restrictions ; incentivising gas discovery and exploration 
by providing calibrated marketing freedom ; enactment of a comprehensive law to deal with resolution of 
financial firms; providing legal framework for dispute resolution in PPP projects and public utility contracts ; 
undertaking important banking sector reforms and public listing of general insurance companies; and 
undertaking significant changes in FDI policy. 
13. Our agenda for the next year is, therefore, to ÓTransform Indiaộin this direction .My Budget proposals 
are, therefore , built on this transformative agenda with nine distinct pillars. These include: 
(i) Agriculture and FarmersôWelfare: with focus on doubling farmersôincome in five years ; 

Rural Sector: with emphasis on rural employment and infrastructure; 
( iii ) Social Sector including Healthcare: to cover all under welfare and health services ; 
(iv ) Education , Skills and Job Creation : to make India a knowledge based and productive society ; 

Infrastructure and Investment: to enhance efficiency and quality of life ; 
(vi ) Financial Sector Reforms: to bring transparency and stability ; 

Governance and Ease of Doing Business: to enable the people to realise their full potential; 
( viii) Fiscal Discipline : prudent management of Government finances and delivery of benefits to 

the needy ; and 
( ix ) Tax Reforms: to reduce compliance burden with faith in the citizenry . 
In each of these themes, I shall outline specific policy measures and initiatives which would have a 
transformative impact on our economy and the lives of our people . 


(vii) 
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I. Agriculture and Farmers Welfare 
14 . Let me first take up Agriculture and FarmersôWelfare . We are grateful to our farmers for being the 
backbone of the countryô food security . We need to think beyond (food securityô and give back to our 
farmers a sense of âncome security Government will, therefore, reorient its interventions in the farm and 
non - farm sectors to double the income of the farmers by 2022 . Our total allocation for Agriculture and 
Farmers ôwelfare is 35 , 984 crore. 
15. We need to address issues of optimal utilisation of our water resources ; create new infrastructure for 
irrigation ; conserve soil fertility with balanced use of fertilizer; and provide value addition and connectivity 
from farm to markets. 
16 . Irrigation is a critical input for increasing agriculture production and productivity. Out of 141 million 
hectares of net cultivated area in the country , only 46 % is covered with irrigation . 
17 . The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been strengthened and will be implemented in 
mission mode . 28 .5 lakh hectares will be brought under irrigation under this Scheme. 
18 . Implementation of 89 irrigation projects under AIBP, which have been languishing, will be fast 
tracked. This will help to irrigate 80.6 lakh hectares . These projects require 317 ,000 crore next year and 
386 , 500 crore in the next five years. We will ensure that 23 of these projects are completed before 
31st March , 2017 . 


19 . A dedicated Long Term Irrigation Fund will be created in NABARD with an initial corpus of 
about $ 20 ,000 crore. To achieve all these, a total provision of 12,517 crore has been made through 
budgetary support and market borrowings in 2016 -17 . 
20 . Simultaneously a major programme for sustainable management of ground water resources has 
been prepared with an estimated cost of 6 ,000 crore and proposed for multilateral funding. 
21. At least 5 lakh farm ponds and dug wells in rain fed areas and 10 lakh compost pits for production of 
organic manure will be taken up by making productive use of the allocations under MGNREGA . 
22 . The Soil Health Card Scheme is now being implemented with greater vigour. Through this, farmers 
get information about nutrient level of the soil and can make judicious use of fertilizers. The target is to cover 
all 14 crore farm holdings by March 2017 . * 368 crore has been provided for National Project on Soil Health 
and Fertility . Besides, 2 , 000 model retail outlets of Fertilizer companies will be provided with soil and seed 
testing facilities during the next three years. Fertilizer companies will also co -market city compost which 
increases the efficacy of chemical fertilizer. A policy for conversion of city waste into compost has also been 
approved by theGovernment under the Swachh Bharat Abhiyan . 
23 . To increase crop yields in rain fed areas, which account for nearly 55 % of the countryê arable land , 
organic farming is being promoted . Towards this end , the Government has launched two important schemes. 
First, the Parmparagat Krishi Vikas Yojana which will bring 5 lakh acres under organic farming over a 
three year period . Second , the Government has launched a value chain based organic farming scheme called 
ñorganic Value Chain Development in North East Regionò. The emphasis is on value addition so that organic 
produce grown in these parts find domestic and export markets. A total provision of 3412 crore has been made 
for these schemes. 
24 . Incentives are being given for enhancement of pulses production . 500 crores under National Food 
Security Mission has been assigned to pulses . The number of districts covered has been increased to 622 . 
25 . A national level competition will be held among 674 Krishi Vigyan Kendras with a total prize 
money of 50 lakh to improve the efficiency and performance of these Kendras. 
26 . Access to markets is critical for the income of farmers. The Government is implementing the Unified 
Agriculture Marketing Scheme which envisages a common e -market platform that will be deployed in 
selected 585 regulated wholesale markets. Amendments to the APMC Acts of the States are a pre - requisite to 
join this e- platform . I am happy to inform that 12 States have already amended their APMC Acts and are 
ready to come on board . More States are expected to join this platform in the coming year. The Unified 
Agricultural Marketing E Platform will be dedicated to the Nation on the birthday of Dr. Baba Saheb 
Ambedkar on 14th April this year. 
27. 97 lakh MT of storage capacity was added to the Central pool stock during the current year. 
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28 . We are implementing the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY ) as never before. This 
Scheme had suffered in the past because of underfunding. The allocations in 2012 - 13 and 2013- 14 were only 

8 ,885 crore and 39 ,805 crore respectively. We have substantially increased the allocation in the last two 
years and have now allocated 19 , 000 crore in 2016 - 17 . Together with States ôshare, totally about $ 27 ,000 
crore will be spent on this Yojana in 2016 - 17 . Our goal is to advance the completion target of the programme 
from 2021 to 2019 and connect the remaining 65 ,000 eligible habitations by constructing 2 .23 lakh kms of 
roads. Accordingly , the pace of construction which is currently 100 kms per day, as compared to the average 
of 73 .5 kms during 2011 - 14 , will be substantially stepped up . 
29 . To support farmers in the aftermath of natural calamities , Government has revised the norms of 
assistance under the National Disaster Response Fund in April 2015 . 
30 . Special focus has been given to ensure adequate and timely flow of credit to the farmers. Against the 
target of 8. 5 lakh crore in 2015 - 16 , the target for agricultural credit in 2016 - 17 will be an all - time high of 
39 lakh crore. To reduce the burden of loan repayment on farmers, a provision of 15 ,000 crore has been 
made in the BE 2016 - 17 towards interest subvention . 
31. Government has approved the path breaking Crop Insurance Scheme, namely , Prime Minister Fasal 
Bima Yojana . For effective implementation of this Scheme, I have provided a sum of $ 5 ,500 crore in the 
Budget 2016 - 17 . 
32 . We have to ensure that the benefit of MSP reaches farmers in all parts of the country. Three specific 
initiatives will be taken up in 2016 - 17 for this . First, the remaining States will be encouraged to take up 
decentralized procurement. Second , an online Procurement System will be undertaken through the 
Food Corporation of India . This will usher in transparency and convenience to the farmers through 
prior registration and monitoring of actual procurement. Third , effective arrangements have been 
made for pulses procurement. 
33 . Farmers also take up other allied activities to supplement their family income. To make dairying 
more remunerative to the farmers, four new projects will be taken up : first, the ‘ Pashudhan Sanjivani’, an 
animal wellness programme and provision of Animal Health Cards (“Nakul Swasthya Patra ); second , 
an Advanced breeding technology ; third , Creation of E - Pashudhan Haat , an e market portal for 
connecting breeders and farmers ; and fourth , a National Genomic Centre for indigenous breeds. 
These projects will be implemented at a cost of 850 crores over the next few years. 
34 . There has been a visible rise in the yield of honey, from an average of 18 to 20 kg per box per annum 
in the year 2013 - 14 to 25 kg per box per annum by 2015 - 16 . The total production of honey in the country has 
increased from 76 , 150 metric tonnes in 2014 - 15 to 86 ,500 metric tonnes . 90 % of the domestic honey is now 
exported . 
II. Rural Sector 
35. After agriculture, I now turn to the other segments of the rural economy. 
36 . A sum of 2.87 lakh crore will be given as Grant in Aid to Gram Panchayats and Municipalities as per 
the recommendations of the 14th Finance Commission . This is a quantum jump of 228 % compared to the 
previous five year period . The funds now allocated , translate to an average assistance of over 80 lakh per 
Gram Panchayat and over 21 crore per Urban Local Body . These enhanced allocations are capable of 
transforming villages and small towns. Ministry of Panchayati Raj will work with the States and evolve 
guidelines to actualise this. 
37 . There is an urgent need to focus on areas of drought and rural distress. Every block in these distress 
areas will be taken up as an intensive Block under the Deen Dayal Antyodaya Mission . Formation of Self 
Help Groups (SHGs) will be speeded up to promote multiple livelihoods. Cluster Facilitation Teams (CFT ) 
will be set up under MGNREGS to ensure water conservation and natural resource management. These 
districts would also be taken up on priority under Pradhan Mantri Krishi Sinchaii Yojna . 
38. A sum of 38,500 crore has been allocated for MGNREGS in 2016 - 17 . 
39. 300 Rurban Clusters will be developed under the Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission 
launched by the Honourable Prime Minister recently . These Clusters will incubate growth centres in rural 
areas by providing infrastructure amenities and market access for the farmers. They will also expand 
employment opportunities for the youth . 
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40 . As on 1st April , 2015, a total of 18 ,542 villages were not electrified . The Honourable Prime Minister, 
in his address to the Nation on 15th August , 2015 announced that the remaining villages will be electrified 
within the next 1000 days . 
41. As on 23rd February, 2016 , 5542 villages have been electrified. This is more than the total combined 
achievement of previous three years . The Government is committed to achieve 100 % village electrification 
by 1st May , 2018 . 8 ,500 crore has been provided for Deendayal Upadhayaya Gram Jyoti Yojna and 
Integrated Power Development Schemes. 
42. Swachh Bharat Mission is Indiaê biggest drive to improve sanitation and cleanliness, especially in 
rural India . This subject was very close to the heart of the Father of the Nation . For the first time since 
independence, the Parliament held a comprehensive debate on sanitation . This has become a topic of 
discussion in almost every home. Wehave introduced ranking of urban areas in sanitation which has resulted 
in constructive competition among towns and cities. 9,000 crore has been provided for Swachh Bharat 
Abhiyan . 
43 . In order to continue this momentum , priority allocation from Centrally Sponsored Schemes will 
be made to reward villages that have become free from open defecation . 
44 . We need to derive greater benefit from our demographic advantage. We need to spread digital 
literacy in rural India . Of the 16 .8 crore rural households as many as 12 crore households do not have 
computers and are unlikely to have digitally literate persons. We have already approved two Schemes to 
promote digital literacy : National Digital Literacy Mission ; and Digital Saksharta Abhiyan (DISHA). We now 
plan to launch a new Digital Literacy Mission Scheme for rural India to cover around 6 crore 
additional households within the next 3 years. Details of this scheme will be spelt out separately . 
45 . Modernisation of land records is critical for dispute free titles . The National Land Record 
Modernisation Programme has been revamped under the Digital India Initiative and will be implemented as a 
Central sector scheme with effect from 1 “ April, 2016 . The revamped Programme will build an integrated 
land information management system . 150 crore has been provided for this purpose . 
46 . Panchayat Raj Institutions need to develop governance capabilities to deliver on the Sustainable 
Development Goals. It is , therefore , proposed to launch a new restructured scheme, namely, Rashtriya 
Gram Swaraj Abhiyan , for which 655 crore is being set apart in 2016 - 17 . 
47. For rural development as a whole, I have allocated 87,765 crore in the Budget for 2016 - 17 . 
III. Social Sector including Health Care 
48 . When asked what he intends doing for regeneration of India, Swami Vivekananda had said ñno 
amount of politics would be of any avail until the masses in India are well educated , well fed and well cared 
forò. I now proceed to present the key elements ofmy proposals in the Social Sector. 
49 . In our country, cooking gas cylinders were considered an upper middle class luxury. Gradually it 
spread to the middle class . But the poor do not have access to cooking gas. Women of India have faced the 
curse of smoke during the process of cooking . According to experts having an open fire in the kitchen is like 
burning 400 cigarettes an hour. The time has come to remedy this situation . 
50 . We have decided to embark upon on a massive mission to provide LPG connection in the name 
of women members of poor households. I have set aside a sum of 2 ,000 crore in this year s Budget to 
meet the initial cost of providing these LPG connections. This will benefit about 1 crore 50 lakh 
households below the poverty line in 2016 - 17 . The Scheme will be continued for at least two more years to 
cover a total of 5 crore BPL households . This will ensure universal coverage of cooking gas in the country. 
This measure will empower women and protect their health . It will reduce drudgery and the time spent on 
cooking . It will also provide employment for rural youth in the supply chain of cooking gas . 
51 . I want to take this opportunity to express our gratitude and appreciation for the 75 lakh middle class 
and lower middle class households who have voluntarily given up their cooking gas subsidy, in response to 
the call given by the Honốble PrimeMinister . Their gesture is a matter of pride for the country. 
52 . Catastrophic health events are the single most important cause of unforeseen out-of-pocket 
expenditure which pushes lakhs of households below the poverty line every year. Serious illness of family 
members cause severe stress on the financial circumstances of poor and economically weak families, shaking 
the foundation of their economic security . In order to help such families , the Government will launch a 
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new health protection scheme which will provide health cover up to Rs. One lakh per family . For 
senior citizens of age 60 years and above belonging to this category, an additional top - up package up to 

30 ,000 will be provided . 
53 . Making quality medicines available at affordable prices has been a key challenge . We will 
reinvigorate the supply of generic drugs . 3 ,000 Stores under Prime Minister . Jan Aushadhi Yojana will be 
opened during 2016 -17 . 
54 . About 2 .2 lakh new patients of End Stage Renal Disease get added in India every year resulting in 
additional demand for 3 .4 crore dialysis sessions. With approximately 4 ,950 dialysis centres in India , largely 
in the private sector and concentrated in the major towns, the demand is only half met. Every dialysis session 
costs about 2,000 ï an annual expenditure of more than 3 lakh . Besides, most families have to undertake 
frequent trips , often over long distances, to access dialysis services , incurring heavy travel costs and loss of 
wages. 
55 . To address this situation , I propose to start a ‘National Dialysis Services Programme . Funds 
will be made available through PPP mode under the National Health Mission , to provide dialysis 
services in all district hospitals . To reduce the cost, I propose to exempt certain parts of dialysis 
equipment from basic customs duty , excise /CVD and SAD . 
56 . Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs are beginning to show great promise in starting 
and running successful business enterprises. The Prime Minister had given a call for promoting 
entrepreneurship among SC /ST to become job providers rather than job seekers. I am happy to inform you 
that the Union Cabinet has approved the ñStand Up India Schemeòto promote entrepreneurship among SC /ST 
and women . 500 crore has been provided for this purpose . The Scheme will facilitate at least two such 
projects per bank branch , one for each category of entrepreneur . This will benefit at least 2 .5 lakh 
entrepreneurs . 
57. We are celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. B . R . Ambedkar . This must become the Year of 
Economic Empowerment for SC /ST entrepreneurs. We have extensively interacted with the Dalit India 
Chamber of Commerce and Industry on building an entrepreneurship eco - system . It is proposed to constitute 
a National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub in the MSME Ministry in partnership with industry 
associations . This Hub will provide professional support to Scheduled Caste and Scheduled Tribe 
entrepreneurs to fulfil the obligations under the Central Government procurement policy 2012 , adopt global 
best practices and leverage the Stand Up India initiative . 
58 . The schemes for welfare and skill development for Minorities such as Multi -sectoral Development 
Programme and USTAAD shall be implemented effectively. 
IV . Education , Skills and Job Creation 
59 . I would now like to highlight the steps proposed to be taken under education , skill development and 
job creation which is the fourth pillar ofmy Budget proposals . 
Education 
60. After universalisation of primary education throughout the country, we want to take the next big step 
forward by focusing on the quality of education . An increasing share of allocation under Sarva Shiksha 
Abhiyan will be allocated for this . Further , 62 new Navodaya Vidyalayas will be opened in the remaining 
uncovered districts over the next two years. 
61. It is our commitment to empower Higher Educational Institutions to help them become world class 
teaching and research institutions . An enabling regulatory architecture will be provided to ten public and 
ten private institutions to emerge as world - class Teaching and Research Institutions. This will enhance 
affordable access to high quality education for ordinary Indians. A detailed scheme will be formulated . 
62 . We have decided to set up a Higher Education Financing Agency (HEFA ) with an initial capital 
base of 1,000 crores. The HEFA will be a not- for - profit organisation that will leverage funds from the 
market and supplement them with donations and CSR funds . These funds will be used to finance 
improvement in infrastructure in our top institutions and will be serviced through internal accruals . 
63. To help Students, Higher Education Institutions and Employers to access degree certificates of 
candidates , it is proposed to establish a Digital Depository for School Leaving Certificates, College 
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Degrees, Academic Awards and Mark sheets, on the pattern of a Securities Depository. This will help 
validate their authenticity , safe storage and easy retrieval. 
Skill Development 
64. ñSkill Indiaò mission seeks to capitalise our demographic advantage. Since its launch , the National 
Skill Development Mission has created an elaborate skilling eco - system and imparted training to 76 lakh 
youth . We want to bring entrepreneurship to the doorsteps of youth through Pradhan Mantri Kaushal Vikas 
Yojana (PMKVY ). We have decided to set up 1500 Multi Skill Training Institutes across the country . I am 
setting aside an amount of 1,700 crore for these initiatives . 
65 . We have decided to set up a National Board for Skill Development Certification in partnership with 
the industry and academia. Wepropose to further scale up Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna to skill one 
crore youth over the next three years . 
66 . Entrepreneurship Education and Training will be provided in 2200 colleges, 300 schools, 500 
Government ITIs and 50 Vocational Training Centres through Massive Open Online Courses. Aspiring 
entrepreneurs, particularly those from remote parts of the country , will be connected to mentors and credit 
markets . 


Job Creation 
67 . In order to incentivize creation of new jobs in the formal sector , Government of India will pay 
the Employee Pension Scheme contribution of 8 . 33 % for all new employees enrolling in EPFO for the 
first three years of their employment . This will incentivize the employers to recruit unemployed persons 
and also to bring into the books the informal employees . In order to channelize this intervention towards the 
target group of semi-skilled and unskilled workers , the scheme will be applicable to those with salary up to 

15 ,000 per month . I have made a budget provision of 1,000 crore for this scheme. 
68 . Further, the Finance Bill , 2016 proposes to broaden and liberalize the scope of the employment 
generation incentive available under Section 8OJJAA of the Income Tax Act . The deduction will be available 
not only to assessees deriving income from manufacture of goods in a factory but to all assessees who are 
subject to statutory audit under the Act. Thus, a deduction of 30 % of the emoluments paid to such employees 
can be claimed for three years . The minimum number of days for which they should be employed during the 
year is proposed to be reduced from 300 to 240 days . No deduction will , however,be admissible in respect of 
employees whose monthly emoluments exceed 25,000 . Also , no deduction will be admissible in respect of 
employees for whom the Government is paying the entire EPS contribution . 
69 . A National Career Service was launched in July, 2015 . Already 35 million jobs seekers have 
registered on this platform . We propose to make 100 Model Career Centres operational by the end of 2016 - 17 . 
Wealso propose to inter -link State Employment Exchanges with the National Career Service platform . 
70 . Retail Trade is the largest service sector employer in the country. Many more jobs can be created in 
this sector, provided the regulations are simplified . If Shopping Malls are kept open all seven days of the 
week , why not the small and medium shops ? These shops should be given the choice to remain open on 
all seven days of the week on voluntary basis. The interest of the workers in terms of mandatory weekly 
holiday, number of working hours per day , etc ., of course, have to be protected . We propose to circulate a 
Model Shops and Establishments Bill which can be adopted by the State Governments on voluntary basis . 
V . Infrastructure and Investment 
71 . The fifth support pillar of the Budget theme ÓTransform Indiaộis infrastructure and investment. 
72 . In the road sector, there were more than 70 projects that were languishing at the beginning ofthe year, 
due to legacy factors. Aggregate length of these projects was about 8 ,300 kms involving more than 31 lakh 
crore investment. With exemplary and proactive interventions , nearly 85 % of these projects have been put 
back on track . 
73 . India . highest ever kilometres of new highways were awarded in 2015 . At the same time, Indiaã 
highest ever production of motor vehicles was achieved in 2015 . This is a sign of growth in the economy; but 
it presents a challenge also . Therefore , we have speeded up the process of road construction . I have proposed 
an allocation of 355 ,000 crore in the Budget for Roads and Highways. This will be further topped up by 
additional $ 15 ,000 crore to be raised by NHAI through bonds. Thus the total investment in the road sector , 
including PMGSY allocation , would be 97 ,000 crore during 2016 - 17 . 
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74 . Together with the capital expenditure of the Railways, the total outlay on roads and railways 
will be 2 , 18 , 000 crore in 2016 - 17 . 
75 . We further expect to approve nearly 10 ,000 kms of National Highways in 2016 - 17 . This will be much 
higher than in the two previous years. The pace of completion of road projects will also rise to nearly 10 ,000 
kms in 2016 - 17 . In addition , nearly 50 ,000 kms of State highways will also be taken up for up -gradation as 
National Highways . 
76 . The total outlay for infrastructure in BE 2016 - 17 stands at 52 ,21,246 crore. 
77 . Passenger traffic on our roads has to be made more efficient for the benefit of the common man and 
the middle class. This is a totally unreformed sector which suffers from several impediments. Abolition of 
permit-raj will be our medium term goal. Government will enact necessary amendments in the Motor 
Vehicles Act and open up the road transport sector in the passenger segment. An enabling eco - system 
will be provided for the States which will have the choice of adopting the new legal framework . 
Entrepreneurs will be able to operate buses on various routes, subject to certain efficiency and safety norms. 
The major benefits of this game changing initiative will be provision of more efficient public transport 
facilities, greater public convenience , new investment in this moribund sector, creation of new jobs for our 
youth , growth of start -up entrepreneurs and other multiplier effects . These measures will take us faster down 
the road to development. 
78 . In 2015 , Indiaâ major ports have handled the highest ever quality of cargo . We have also added the 
highest ever capacity in major ports . We have started a series of measures for modernizing the ports and 
increasing their efficiency. The Sagarmala project has already been rolled out. We are planning to develop 
new greenfield ports both in the eastern and western coasts of the country. The work on the National 
Waterways is also being expedited. *800 crore has been provided for these initiatives. 
79 . In the civil aviation sector, the Government is drawing up an action plan for revival of unserved and 
underserved airports. There are about 160 airports and air strips with State Governments which can be revived 
at an indicative cost of 50 crore to 100 crore each . We will partner with the State Governments to develop 
some of these airports for regional connectivity. Similarly, 10 of the 25 non - functional air strips with the 
Airport Authority of India will also be developed . 
80 . India is blessed with rich natural resources including oil and gas. However, their discovery and 
exploitation has been below our potential. Imports of hydrocarbons occupy a large share of Indiaô total 
imports . There is a situation of rising demand, near stagnation in production and consequent rapid increase in 
imports . As part of our drive towards self -sufficiency, the Government is considering to incentivise gas 
production from deep -water, ultra deep -water and high pressure -high temperature areas, which are presently 
not exploited on account of higher cost and higher risks . A proposal is under consideration for new 
discoveries and areas which are yet to commence production , first, to provide calibrated marketing 
freedom ; and second , to do so at a pre - determined ceiling price to be discovered on the principle of 
landed price of alternative fuels. 
81 . In the other segments of the infrastructure sector, our Government has achieved the highest coal 
production growth in over two decades, highest ever capacity addition in generation , highest ever increase in 
transmission lines and in distribution of LED bulbs . 
82. In the power sector, we need to diversify the sources of power generation for long term stability . 
Government is drawing up a comprehensive plan , spanning next 15 to 20 years , to augment the investment in 
nuclear power generation . Budgetary allocation up to 3 , 000 crore per annum , together with public sector 
investments, will be leveraged to facilitate the required investment for this purpose. 
83 . To augment infrastructure spending further, Government will permit mobilisation of additional 
finances to the extent of 31, 300 crore by NHAI, PFC , REC , IREDA , NABARD and Inland Water Authority 
through raising of Bonds during 2016 - 17 . 
84 . Our private sector plays an important role in the development of infrastructure, many of which are 
implemented in the Public Private Partnership (PPP ) mode. I would like to announce three new initiatives to 
reinvigorate this sector. 

A Public Utility (Resolution of Disputes) Bill will be introduced during 2016 - 17 to 
streamline institutional arrangements for resolution of disputes in infrastructure related 
construction contracts , PPP and public utility contracts ; 
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( ii ) Guidelines for renegotiation of PPP Concession Agreements will be issued , keeping in 

view the long term nature of such contracts and potential uncertainties of the real 

economy, without compromising transparency ; 
( iii) 

A new credit rating system for infrastructure projects which gives emphasis to various 
in - built credit enhancement structures will be developed, instead of relying upon a 

standard perception of risk which often result in mispriced loans. 
85 . I would like to announce further reforms in our FDI policy . The changes proposed are in the 
areas of insurance and pension , Asset Reconstruction Companies , Stock Exchanges , etc . Details of the 
changes are given in Annex I of the Budget Speech . 
86 . The duty drawback scheme has been widened and deepened to include more products and countries . 
The Government will continue to take measures to support the export sector. 
87. Our FDI policy has to address the requirements of farmers and food processing industry . A lot of 
fruits and vegetables grown by our farmers either do not fetch the right prices or fail to reach the markets . 
Food processing industry and trade should be more efficient. 100 % FDI will be allowed through FIPB route 
in marketing of food products produced and manufactured in India . This will benefit farmers, give impetus to 
food processing industry and create vast employment opportunities. 
88 . A new policy for management of Government investment in Public Sector Enterprises, 
including disinvestment and strategic sale , has been approved . We have to leverage the assets of CPSES 
for generation of resources for investment in new projects. We will encourage CPSEs to divest individual 
assets like land, manufacturing units, etc . to release their asset value for making investment in new 
projects . The NITI Aayog will identify the CPSEs for strategic sale . 
89 . We will adopt a comprehensive approach for efficient management of Government investment in 
CPSEs by addressing issues such as capital restructuring, dividend , bonus shares, etc. The Department of 
Disinvestment is being re- named as the “ Department of Investment and Public Asset Management 
(DIPAM ) ” . 
VI. Financial Sector Reforms 
90 . A vibrant financial sector is of critical importance to the growth of every economy. In my last two 
Budgets, I had announced several measures in this regard . I would now like to announce the following 
initiatives : 

(i) A systemic vacuum exists with regard to bankruptcy situations in financial firms. A 

comprehensive Code on Resolution of Financial Firms will be introduced as a Bill in the 
Parliament during 2016 - 17 . This Code will provide a specialised resolution mechanism to deal 
with bankruptcy situations in banks, insurance companies and financial sector entities. This 
Code, together with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 , when enacted , will provide a 

comprehensive resolution mechanism for our economy. 
( ii ) The RBI Act, 1934 , is being amended to provide statutory basis for a Monetary Policy 

Framework and a Monetary Policy Committee through the Finance Bill 2016 . A committee 

based approach will add lot of value and transparency to monetary policy decisions. 
(iii ) A Financial Data Management Centre under the aegis of the Financial Stability Development 

Council (FSDC ) will be set up to facilitate integrated data aggregation and analysis in the 

financial sector. 
( iv ) To improve greater retail participation in Government securities , RBI will facilitate their 

participation in the primary and secondary markets through stock exchanges and access to 

NDS -OM trading platform . 
(v ) New derivative products will be developed by SEBI in the Commodity Derivatives market. 
(vi) To facilitate deepening of corporate bond market , a number of measures will be undertaken , 

details of which are given in Annex II of the Budget Speech . The enactment of Insolvency and 
Bankruptcy Code would provide a major boost to the development of the corporate bond 
market. 
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(vii ) To tackle the problem of stressed assets in the banking sector, Asset Reconstruction Companies 

(ARCs) have a very important role . I therefore , propose to make necessary amendments in the 
SARFAESI Act 2002 to enable the sponsor of an ARC to hold up to 100 % stake in the ARC 

and permit non -institutional investors to invest in Securitization Receipts. 
(viii ) In the recent past, there have been rising instances of people in various parts of the country 

being defrauded by illicit deposit taking schemes. The worst victims of these schemes are the 
poor and the financially illiterate . The operation of such schemes are often spread over many 
States . I, therefore , propose to bring in comprehensive Central legislation in 2016 - 17 to deal 

with themenace of such schemes. 
( ix ) I also propose to amend the SEBI Act, 1992 in the coming year to provide for more members 

and benches of the Securities Appellate Tribunal. 
91. As the Honourable Members are well aware , the strength of the financial sector is dependent upon a 
strong and well - functioning Banking system . We already have a comprehensive Plan For Revamping of 
Public Sector Banksô INDRADHANUSH , which is under implementation. We are now confronted with the 
problem of stressed assets in Public Sector Banks, which is a legacy from the past. Several steps have already 
been taken in this regard . We are not interfering in lending and personnel matters of the Banks. Structural 
issues have been addressed in various sectors like Power , Coal, Highways , Sugar and Steel. The Banks are 
putting in special efforts to effect recoveries, with a focus on reviving stalled projects . 
92 . To support the Banks in these efforts as well as to support credit growth , I have proposed an 
allocation of 325 ,000 crore in BE 2016 - 17 towards recapitalisation of Public Sector Banks. If additional 
capital is required by these Banks , we will find the resources for doing so . We stand solidly behind these 
Banks. 
93 . Our Public Sector Banks will have to be strong and competitive. The Bank Board Bureau will be 
operationalized during 2016 - 17 and a roadmap for consolidation of Public Sector Banks will be spelt out. The 
process of transformation of IDBI Bank has already started .Government will take it forward and also consider 
the option of reducing its stake to below 50 % . 
94 . For speedier resolution of stressed assets , the Debt Recovery Tribunals will be strengthened with 
focus on improving the existing infrastructure, including computerised processing of court cases , to support 
reduction in the number of hearings and faster disposal of cases . 
95 . The Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched for the benefit of bottom of the pyramid 
entrepreneurs. Banks and NBFC -MFIs have reported that the amount sanctioned under PMMY had reached 
about Rs.One lakh crore to over 2 .5 crore borrowers by early February this year. I propose to increase the 
target next year to 1,80 ,000 crore . 
96 . To provide better access to financial services , especially in rural areas, we will undertake a massive 
nationwide rollout of ATMsand Micro ATMs in Post Offices over the next three years. 
97. Public shareholding in Government-owned companies is a means of ensuring higher levels of 
transparency and accountability. To promote this objective , the general insurance companies owned by the 
Government will be listed in the stock exchanges . 
VII . Governance and Ease of Doing Business 
98 . Our Government is giving unparalleled emphasis to good governance with special focus on process 
reforms, IT -enabled Government processes , etc. The whole idea is to remove the irritants for the public in 
their interface with Government agencies. 
99 . A Task Force has been constituted for rationalisation of human resources in various Ministries. A 
comprehensive review and rationalisation of autonomous bodies is also underway . 
100. A critical component of minimum Government and maximum governance is to ensure targeted 
disbursement of Government subsidies and financial assistance to the actual beneficiaries. Public money 
should reach the poor and the deserving without any leakage. Three specific initiatives are proposed to 
achieve this objective . 
• First , we will introduce a bill for Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and 

Services by using the Aadhar framework . The bill will be introduced in the current Budget Session of 
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the Parliament. The Aadhar number or authentication shall not, however, confer any right of 
citizenship or domicile. A social security platform will be developed using Aadhar to accurately 
target beneficiaries . This will be a transformative piece of legislation which will benefit the poor and 
the vulnerable. 
Second , we have already introduced Direct Benefit Transfer in LPG . Based on this successful 
experience, we propose to introduce DBT on pilot basis for fertilizer in a few districts across the 
country, with a view to improving the quality of service delivery to farmers . 
Third , of the 5 . 35 lakh Fair Price Shops in the country, automation facilities will be provided in 3 lakh 

Fair Price Shops by March 2017 . 
101. We have to bring more transparency and efficiency in Government procurement of goods and 
services. The Director General of Supplies and Disposal (DGS & D ) will establish a technology driven 
platform to facilitate procurement of goods and services by various Ministries and agencies of the 
Government. 
102. To remove the difficulties and impediments to ease of doing business, we will introduce a bill to 
amend the Companies Act , 2013 in the current Budget Session of the Parliament. The Bill would also 
improve the enabling environment for start- ups . The registration of companies will also be done in one day. 
103 . Monitoring of prices of essential commodities is a key element of good governance. A number of 
measures have been taken to deal with the problem of abrupt increase in prices of pulses. Government has 
approved creation of buffer stock of pulses through procurement at Minimum Support Price and at market 
price through Price Stabilisation Fund. This Fund has been provided with a corpus of 900 crore to support 
market interventions. 
104 . Madam Speaker, for good governance , we have to capitalise on the countryâs unity in diversity. To 
strengthen understanding of each other, it is proposed to create a closer engagement between different States 
and Districts in a structured manner . “ Ek Bharat Shreshtha Bharat” programme will be launched to link 
States and Districts in an annual programme that connects people through exchanges in areas of 
language, trade , culture, travel and tourism . We will do this through mutual agreement with participating 
States and Districts . 
105 . In 2017 , the country will celebrate 70th Anniversary of our Independence. We will chalk out 
milestones for nationês journey beyond the 70th Anniversary of Independence . Dr. Toynbee, the historian , had 
observed that a chapter which had a Western beginning will have to have an Indian endingé .. Ò. Mybelief is 
that the year 2017 will unfold the great historianên dream . Our scheme of ñEk Bharat Shreshtha Bharat ” is 
part of this vision. 
VIII. Fiscal Discipline 
106 . Let me now elaborate on the fiscal situation in the context of the Budget for the year 2016 - 17 . 
107. While preparing this Budget, I have received conflicting suggestions about the FRBM roadmap . 
Different schools of thought have argued either in favour of fiscal consolidation and stability or for a less 
aggressive consolidation and for boosting growth . I have weighed the policy options and decided that 
prudence lies in adhering to the fiscal targets. Consequently, the fiscal deficit in RE 2015 - 16 and BE 2016 - 17 
have been retained at 3.9 % and 3.5 % of GDP respectively. While doing so , I have ensured that the 
development agenda has not been compromised . 
108. The total expenditure in the Budget for 2016 -17 has been projected at 19 .78 lakh crore , consisting 
of 5 . 50 lakh crore under Plan and 14 . 28 lakh crore under Non -Plan . The increase in Plan expenditure is in 
the order of 15 . 3 % over current year BE . Plan Allocations have given special emphasis to sectors like 
agriculture , irrigation , social sector including health , women and child development, welfare of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes, minorities , infrastructure, etc . Continuing with the policy of higher empowering 
States , the total resources being transferred to States are * 99 ,681 crore more over RE 2015 - 16 and 2 ,46 ,024 
crore more over Actuals of 2014 - 15 . Details of allocations in certain vital sectors and schemes and transfers 
to States are given in Annex III to the Speech . 
109 . This is the last year of the 12th Plan. Successive committees have questioned themerit in having Plan 
and Non - Plan classification of Government expenditure. A broad understanding over the years has been that 
Plan expenditures are good and Non -Plan expenditures are bad. This results in skewed allocations in the 
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Budget. We need to correct this and give greater focus to Revenue and Capital classification of Government 
expenditure . We have , therefore , decided that the Plan -Non - Plan classification will be done away with from 
fiscal 2017 - 18 . The Finance Ministry will closely work with the State Finance Departments to align Central 
and State Budgets in this matter. 
110. To improve the quality of Government expenditure, every new scheme being sanctioned by 
Government will have a sunset date and outcome review . A redeeming feature of this yearê Budget is that we 
have improved upon the Revenue Deficit target from 2.8 % to 2.5 % of GDP in RE 2015 - 16 . 
111. The FRBM Act has been under implementation for more than a decade. Both Central and State 
Governments have made significant gains from the implementation of this Act. There is now a school of 
thought which believes that instead of fixed numbers as fiscal deficit targets, it may be better to have a fiscal 
deficit range as the target, which would give necessary policy space to the Government to deal with dynamic 
situations. There is also a suggestion that fiscal expansion or contraction should be aligned with credit 
contraction or expansion respectively , in the economy. While remaining committed to fiscal prudence and 
consolidation, a time has come to review the working of the FRBM Act, especially in the context of the 
uncertainty and volatility which have become the new norms of global economy. I, therefore, propose to 
constitute a Committee to review the implementation of the FRBM Act and give its recommendations on the 
way forward . 
112 . As the Honourable Members are aware, the Seventh Central Pay Commission has submitted its 
Report. Following the past practice, a Committee has been constituted to examine the Report and give its 
recommendations. In the meantime, I have made necessary interim provisions in the Budget. 
113 . We have rationalised and restructured more than 1500 Central Plan Schemes into about 300 Central 
Sector and 30 Centrally Sponsored Schemes. This will avoid overlapping of expenditure . I reiterate that I 
remain committed to the financial requirements arising from economic packages that have been announced by 
our Government and also commitments emanating from reorganisation of States . 
114 . I have also allocated initial sums of 100 crore each for celebrating the Birth Centenary of Pandit 
Deen Dayal Upadhyay and the 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singh . 
IX . Tax Reforms 
115 . I now turn to Tax Reforms which is elaborated in Part B of my Budget Speech . 


PART B 
Madam Speaker, 
116 . I shall now presentmy tax proposals 
117 . The Government acknowledges the role of taxpayers in nation building . Each rupee of tax contributes 
towards the Governmentô efforts to provide better infrastructure, rural revival and social well-being . Taxation 
is a major tool available to Government for removing poverty and inequality from the society . The posterity 
will not forgive us if we do not use this opportunity in this perspective. 

The thrust of my tax proposals this year falls in nine categories : 
( 1) Relief to small tax payers. 
(2) Measures to boost growth and employment generation . 
(3 ) Incentivizing domestic value addition to help Make in India . 
(4) Measures for moving towards a pensioned society. 
(5) Measures for promoting affordable housing . 
(6 ) Additional resource mobilization for agriculture, rural economy and clean environment. 
(7 ) Reducing litigation and providing certainty in taxation . 
(8 ) Simplification and rationalization of taxation . 
(9) Use of Technology for creating accountability . 
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Relief to small tax payers 
118. In order to lessen tax burden on individuals with income not exceeding *5 lakhs, I propose to raise the 
ceiling of tax rebate under section 87A from 2 ,000 to 5 , 000 . There are 2 crore tax payers in this category 
who will get a relief of 3 ,000 in their tax liability. 
119 . The people who do not have any house of their own and also do not get any house rent allowance 
from any employer today get a deduction of 24 ,000 per annum from their income to compensate them for the 
rent they pay . I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from 
324 , 000 per annum to 260,000 per annum , which should provide relief to those who live in rented houses . 
120 . Presumptive taxation scheme under section 44AD of the Income Tax Act is available for small and 
medium enterprises i. e non corporate businesses with turnover or gross receipts not exceeding one crore 
rupees . At present about 33 lakh small business people avail of this benefit , which frees them from the burden 
of maintaining detailed books of account and getting audit done. I propose to increase the turnover limit 
under this scheme to Rupees two crores which will bring big relief to a large number of assesses in the MSME 
category . 
121. I also propose to extend the presumptive taxation scheme to professionals with gross receipts up to 

50 lakh with the presumption of profit being 50 % of the gross receipts. 
Measures to boost growth and employment generation 
122 . I had, in my last budget speech mooted the proposal to reduce the rate of Corporate Tax from 30 % to 
25 % over a period , accompanied by rationalization and removal of various tax exemptions and incentives . In 
any case the effective rate of tax paid by companies comes to an average of 24 .67 % because of various 
exemptions which they are availing of. A phasing out plan of removing these exemptions and tax incentives 
was placed in public domain and we have received a large number of constructive suggestions. The final plan 
of phasing out exemptions is given in Annexure. The highlights are as follows: 
(a ) The accelerated depreciation provided under IT Act will be limited to maximum 40 % from 

1 . 4 .2017 . 
(b ) The benefit of deductions for Research would be limited to 150 % from 1.4 .2017 and 100 % 

from 1 .4 . 2020 . 
The benefit of section 10AA to new SEZ units will be available to those units which commence 

activity before 31. 3 .2020 . 
(d ) The weighted deduction under section 35CCD for skill development will continue up to 

1. 4 . 2020 . 
123 . The reduction in corporate tax rate has to be calibrated with additional revenue expected from the 
incentives being phased out. The benefits from phasing out of exemptions are available to Government only 
gradually. In the first phase , therefore, I propose the following two changes in corporate income-tax rates: 
(a ) The new manufacturing companies which are incorporated on or after 1. 3 . 2016 are proposed to 

be given an option to be taxed at 25 % + surcharge and cess provided they do not claim profit 
linked or investment linked deductions and do not avail of investment allowance and 

accelerated depreciation . 
(b ) I also propose to lower the corporate income tax rate for the next financial year of relatively 

small enterprises i.e companies with turnover not exceeding 55 crore (in the financial year 

ending March 2015 ), to 29 % plus surcharge and cess. 
124 . Startups generate employment, bring innovation and are expected to be key partners in Make in India 
programme. I propose to assist their propagation through 100 % deduction of profits for 3 out of 5 years for 
startups set up during April 2016 to March 2019 . MAT will apply in such cases. Capital gains will not be 
taxed if invested in regulated/notified Fund of Funds and by individuals in notified startups, in which they 
hold majority shares. 
125. Research is the driver of innovation and innovation provides a thrust to economic growth . I propose a 
special patent regime with 10 % rate of tax on income from worldwide exploitation of patents developed and 
registered in India. 
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126 . In order to get more investment in Asset Reconstruction Companies (ARCs) which play a very 
important role in resolution of bad debts , I propose to provide complete pass through of income- tax to 
securitization trusts including trusts of ARCs. The income will be taxed in the hands of the investors instead 
of the trust. However , the trust will be liable to deduct tax at source. 
127 . The period for getting benefit of long term capital gain regime in case of unlisted companies is 
proposed to be reduced from three to two years . 
128 . Non -banking financial companies shall be eligible for deduction to the extent of 5 % of its income in 
respect of provision for bad and doubtful debts . 
129. The determination of residency of foreign company on the basis of Place of Effective Management 
( POEM ) is proposed to be deferred by one year. 
130 . I would like to reiterate our commitment to implement General Anti Avoidance Rules (GAAR ) from 
1 .4 .2017. 


131 . In order to meet with our commitment to BEPS initiative of OECD and G - 20 , the Finance Bill, 2016 
includes provision for requirement of country by country reporting for companies with a consolidated revenue 
of more than Euro 750 million . 


132 . I propose to exempt service tax on services provided under Deen Dayal Upadhyay Grameen 
Kaushalya Yojana and services provided by Assessing Bodies empanelled by Ministry of Skill Development 
& Entrepreneurship . 
133. I propose to exempt service tax on general insurance services provided under (Viramayaô Health 
Insurance Scheme launched by National Trust for the Welfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy, Mental 
Retardation and Multiple Disability. 
134 . To promote use of refrigerated containers , I propose to reduce the basic custom and excise duty on 
them to 5 % and 6 % respectively. 
135 . A number of assistive devices, rehabilitation aids and other goods for differently abled (Divyang) 
persons attract Nil basic customs duty . I propose to extend this exemption to Braille paper . 
Incentivising domestic value addition to help Make in India . 
136 . Customs and excise duty structure plays an important role in incentivizing domestic value addition 
towards Make in India campaign of our Government. In line with that, I propose to make suitable changes in 
customs and excise duty rates on certain inputs , raw materials , intermediaries and components and certain 
other goods and simplify procedures, so as to reduce costs and improve competitiveness of domestic industry 
in sectors like Information technology hardware , capital goods, defence production , textiles, mineral fuels & 
mineral oils, chemicals & petrochemicals, paper, paperboard & newsprint, Maintenance repair and 
overhauling [MRO ] of aircrafts and ship repair etc . Details of such changes are given in the Annexure to 
Budget Speech . 
Measures for moving towards a pensioned society 
137 . Pension schemes offer financial protection to senior citizens. I believe that the tax treatment should 
be uniform for defined benefit and defined contribution pension plans . I propose to make withdrawal up to 
40 % of the corpus at the time of retirement tax exempt in the case of National Pension Scheme . 
138. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF , the same norm of 
40 % of corpus to be tax free will apply in respect of corpus created out of contributions made after 1.4 .2016 . 


139 . Further , the annuity fund which goes to the legal heir after the death of pensioner will not be taxable 
in all three cases. Also , we are proposing a monetary limit for contribution of employer in recognized 
Provident and Superannuation Fund of 1. 5 lakh per annum for taking tax benefit . 


140 . I propose to exempt from service tax the Annuity services provided by the National Pension System 
(NPS ) and Services provided by EPFO to employees. 
141 . I also propose to reduce service tax on Single premium Annuity (Insurance ) Policies from 3.5 % to 
1 .4 % of the premium paid in certain cases . 
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Measures for promoting affordable housing 
142 . Pradhan Mantri Awas Yojna embodies the assurance of the Government to address the housing needs 
of all and more specifically the poor, in a time bound manner . Construction of houses creates considerable 
employment opportunities as well. In order to fuel activity in the housing sector, I propose to give 100 % 
deduction for profits to an undertaking from a housing project for flats up to 30 sq . metres in four metro cities 
and 60 sq. metres in other cities , approved during June 2016 to March 2019 , and is completed within three 
years of the approval. Minimum Alternate Tax will , however , apply to these undertakings. 
143 . For the áirst ï homebuyers @ I propose to give deduction for additional interest of 50 ,000 per annum 
for loans up to 35 lakh sanctioned during the next financial year , provided the value of the house does not 
exceed 50 lakh . 
144. Another proposal to stimulate housing activity is to facilitate investments in Real Estate Investment 
Trusts. I propose that any distribution made out of income of SPV to the REITs and INVITs having specified 
shareholding will not be subjected to Dividend Distribution Tax . 
145. It is proposed to exempt service tax on construction of affordable houses up to 60 square metres under 
any scheme of the Central or State Government including PPP Schemes. 
146 . I also propose to extend excise duty exemption , presently available to Concrete Mix manufactured at 
site for use in construction work at such site to Ready Mix Concrete . 
Additional resource mobilization for agriculture, rural economy and clean environment 
147. Dividend Distribution Tax (DDT) uniformly applies to all investors irrespective of their income slabs. 
This is perceived to distort the fairness and progressive nature of taxes. Persons with relatively higher income 
can bear a higher tax cost . I, therefore , propose that in addition to DDT paid by the companies , tax at the rate 
of 10 % of gross amount of dividend will be payable by the recipients , that is , individuals, HUFs and firms 
receiving dividend in excess of 10 lakh per annum . 
148 . I also propose to raise the surcharge from 12 % to 15 % on persons, other than companies, firms and 
cooperative societies having income above 1 crore. 
149 . I also propose to collect tax at source at the rate of 1 % on purchase of luxury cars exceeding value of 
Rs.ten lakh and purchase of goods and services in cash exceeding Rs. two lakh . For compliant tax payers with 
resources, this levy not only advances collection of tax when the expenditure is incurred , but it provides data 
to the tax authorities to identify the persons who incur such expenditure , but may be missing from the tax 
base . Farmers and notified class of persons will have an option of giving a form by which TCS will not be 
charged . 
150. Rate of Securities Transaction tax in case of Optionsôis proposed to be increased from .017 % to 
. 05 % . 


151. In order to tap tax on income accruing to foreign e -commerce companies from India , it is proposed 
that a person making payment to a non -resident, who does not have a permanent establishment, exceeding in 
aggregate * 1 lakh in a year , as consideration for online advertisement, will withhold tax at 6 % of gross 
amount paid , as Equalization levy . The levy will only apply to B2B transactions. 
152 . I propose to impose a Cess, called the Krishi Kalyan Cess, @ 0 .5 % on all taxable services, proceeds 
of which would be exclusively used for financing initiatives relating to improvement of agriculture and 
welfare of farmers. The Cess will come into force with effect from 1st June 2016 . Input Tax credit of this cess 
will be available for payment of this cess . 
153 . The pollution and traffic situation in Indian cities is a matter of concern . I propose to levy an 
infrastructure cess, of 1 % on small petrol, LPG , CNG cars, 2 .5 % on diesel cars of certain capacity and 4 % on 
other higher engine capacity vehicles and SUVs. 
154 . I also propose to impose an excise duty of 61 % without input tax credit or 12 .5 % with input tax creditô 
on articles of jewellery (excluding silver jewellery , other than studded with diamonds and some other precious 
stones ], with a higher exemption and eligibility limits of 6 crores and 12 crores respectively. Necessary 
steps will also be taken to enable the new taxpayers to comply with this levy without any difficulty . 
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155 . I propose to change the excise duty on branded readymade garments and made up articles of textiles 
with a retail sale price of 1, 000 and above from Vil without input tax credit or 6 % / 12 . 5 % with input tax 
creditôto 0 % without input tax credit or 12 .5 % with input tax creditô 


156 . I propose to rename the CClean Energy Cessôlevied on coal, lignite and peat as CClean Environment 
Cessôand simultaneously increase its rate from 200 per tonne to 400 per tonne. 


157. To discourage consumption of tobacco and tobacco products, I propose to increase the excise duties 
on various tobacco products other than beedi by about 10 to 15 % . 


158 . I propose to amend the Finance Act, 1994 so as to declare assignment by the Government of the right 
to use the radio - frequency spectrum and its subsequent transfers a service, to make it clear that assignment of 
right to use the spectrum is a service leviable to service tax and not sale of intangible goods. 


Reducing litigation and providing certainty in taxation 


159 . We are moving towards a lower tax regime with non - litigious approach . Thus, while compliant 
taxpayers can expect a supportive interface with the department, tax evasion will be countered strongly . 
Capability of the tax department to detect tax evasion has improved because of enhanced access to 
information and availability of technology driven analytical tools to process such information . I want to give 
an opportunity to the earlier non - compliant to move to the category of compliant. 


160. I propose a limited period Compliance Window for domestic taxpayers to declare undisclosed income 
or income represented in the form of any asset and clear up their past tax transgressions by paying tax at 30 % , 
and surcharge at 7 .5 % and penalty at 7 .5 % , which is a total of 45 % of the undisclosed income. There will be 
no scrutiny or enquiry regarding income declared in these declarations under the Income Tax Act or the 
Wealth Tax Act and the declarants will have immunity from prosecution . Immunity from Benami Transaction 
( Prohibition ) Act , 1988 is also proposed subject to certain conditions. The surcharge levied at 7 .5 % of 
undisclosed income will be called Krishi Kalyan surcharge to be used for agriculture and rural economy. We 
plan to open the window under this Income Disclosure Scheme from 1st June to 30th September, 2016 with an 
option to pay amount due within two months of declaration . 


161. Our Government is fully committed to remove black money from the economy. Having given one 
opportunity for evaded income to be declared once , we would then like to focus all our resources for bringing 
people with black money to books . 


162 . Litigation is a scourge for a tax friendly regime and creates an environment of distrust in addition to 
increasing the compliance cost of the tax payers and administrative cost for the Government. There are about 
3 lakh tax cases pending with the 1 % Appellate Authority with disputed amount being 5 . 5 lakh crores. In order 
to reduce this number, I propose a new Dispute Resolution Scheme (DRS) . 


163. A taxpayer who has an appeal pending as of today before the Commissioner (Appeals) can settle his 
case by paying the disputed tax and interest up to the date of assessment. No penalty in respect of Income-tax 
cases with disputed tax up to 10 lakh will be levied . Cases with disputed tax exceeding 10 lakh will be 
subjected to only 25 % of the minimum of the imposable penalty for both direct and indirect taxes. Any 
pending appeal against a penalty order can also be settled by paying 25 % of the minimum of the imposable 
penalty . Certain categories of persons including those who are charged with criminal offences under specific 
Acts are proposed to be barred from availing this scheme. 


164. I had in my Budget speech of July , 2014 assured that this Government would not retrospectively 
create a fresh tax liability. I had also hoped then that the cases pending in various courts and other legal fora 
relating to certain retrospective amendments undertaken to the Income- tax Act, 1961, through the Finance 
Act, 2012 will soon reach their logical conclusion . I would like to reiterate that we are committed to provide a 
stable and predictable taxation regime. We will not resort to such amendments in future. I had also announced 
constitution of a High Level Committee which would oversee any fresh case where the assessing officer 
proposes to assess or reassess the income in respect of indirect transfers by applying the retrospective 
amendment. In order to allay any fears of tax adventurism , this Committee will now be chaired by the 
Revenue Secretary and consist of Chairman , CBDT and an expert from outside. This Committee will 
effectively oversee the implementation of the assurances. 
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165 . In order to give an opportunity to the past cases which are ongoing under the retrospective 
amendment, I propose a one-time scheme of Dispute Resolution for them , in which , subject to their agreeing 
to withdraw any pending case lying in any Court or Tribunal or any proceeding for arbitration , mediation etc . 
under BIPA , they can settle the case by paying only the tax arrears in which case liability of the interest and 
penalty shall be waived . 


166 . Levy of heavy penalty for concealment of income has over the years resulted in large number of 
disputes despite a number of decisions of the Apex Court on interpretation of statutory provisions and 
principles guiding imposition of penalty . At present the Income-tax Officer has discretion to levy penalty at 
the rate of 100 % to 300 % of tax sought to be evaded . I propose to modify the entire scheme of penalty by 
providing different categories of misdemeanor with graded penalty and thereby substantially reducing the 
discretionary power of the tax officers . The penalty rates will now be 50 % of tax in case of underreporting of 
income and 200 % of tax where there is misreporting of facts . Remission of penalty is also proposed in certain 
circumstances where taxes are paid and appeal is not filed . 


167 . Another issue which has led to considerable number of disputes is quantification of disallowance of 
expenditure relatable to exempt income in terms of Section 14A of the Income Tax Act. I propose to 
rationalize the formula in Rule 8D governing such quantification . The said Rule is being amended to provide 
that disallowance will be limited to 1 % of the average monthly value of investments yielding exempt income, 
but not exceeding the actual expenditure claimed . 


168 . As another tax payer friendly measure, I propose to provide a time limit of one year for disposing 
petitions ofthe tax payers seeking waiver of interest and penalty . 


169. The Income-tax Department is also issuing instruction making it mandatory for the assessing officer 
to grant stay of demand once the assesse pays 15 % of the disputed demand , while the appeal is pending before 
Commissioner of Income- tax ( Appeals). In case of deviation , assessing officer has to get orders of his 
superiors . The tax payer also has an option to go to superior officer in case he does not agree with conditions 
of stay order passed by the subordinate officer. 


170 . In order to remove backlog of cases we are creating 11 new benches of Customs, Excise and Service 
Tax Appellate Tribunal (CESTAT). 


171. The monetary limit for deciding an appeal by a single member Bench of ITAT is proposed to be 
enhanced from 15 lakhs to 50 lakhs . 


172 . I also propose to amend the CENVAT Credit Rules, 2004 , so as to improve credit flow , reduce the 
compliance burden and associated litigation , particularly those relating to apportionment of credit between 
exempted and non exempted final products /services. The amendments in these rules will also enable 
manufacturers with multiple manufacturing units to maintain a common warehouse for inputs and distribute 
inputs with credits to the individualmanufacturing units . 


Simplification and rationalization of taxation 


173. The Government has already accepted many recommendations of Tax Administration Reform 
Committee and I propose to accept a number of recommendations of Justice Easwar Committee in this 
Budget . 


174 . To reduce multiplicity of taxes , associated cascading and to reduce cost of collection , I propose to 
abolish 13 cesses, levied by various Ministries in which revenue collection is less than 50 crore in a year. 


175. To improve the cash flow position of small tax payers who get their funds blocked due to current TDS 
provision, I propose to rationalize TDS provisions for Income Tax as per Annexure . 


176 . Non -residents without PAN are currently subjected to a higher rate of TDS. It is proposed to amend 
the relevant provision to provide that on furnishing of alternative documents , the higher rate will not apply. 


177 . The facility for revision of return , hitherto available to a service tax assessee only, is being extended 
to Central Excise assessees also . 
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178 . I propose to provide additional options to banking companies and financial institutions, including 
non -banking financial companies , for reversal of input tax credits with respect to non - taxable services 
provided by them by way of extending deposits, loans and advances. 
179 . Our Government has taken a number of steps to reduce the cargo release time and the transaction 
costs of EXIM trade. I propose to amend the Customs Act to provide for deferred payment of customs duties 
for importers and exporters with proven track record . 


180. In 2014 - 15 Budget , I had announced the intent to implement Indian Customs Single Window Project . 
We have made significant progress in this and it would be implemented at major ports and airports starting 
from beginning of next financial year. 
181 . The customs Baggage Rules for international passengers are being simplified so as to increase the free 
baggage allowance . The filing of baggage declaration will be required only for those passengers who carry 
dutiable goods. 


Use of Technology for creating accountability 


182 . Technology is a boon for mankind . We plan to use technology in taxation Department in a big way to 
make life simpler for a law abiding citizen , and also for data mining to track tax evaders. 


183. A pilot was run in 2015 - 16 for e- assessment to obviate the requirement for tax payers to visit the 
Income-tax offices. I propose to expand the scope of e - assessments to all assessees in 7 mega cities in the 
coming years. The cases selected for scrutiny will be scrutinized in e - environment whereby unless the 
assessee himself wants to be heard , or for special reasons to be recorded , the assessing officer wants to hear 
the party , there will be no face to face contact of IT Department with assessee. 


184 . Income-tax Department (ITD ) will fully expand the pilot initiative of 6e -Sahyogô with a view to 
reduce compliance cost, especially for small taxpayers . The objective of the 6 - Sahyogô pilot project is to 
provide an online mechanism to resolve mismatches in Income-tax returns without requiring taxpayers to 
attend the Income -tax office . 


185. I propose that in matters pertaining to Income- tax Act, Government will pay interest at the rate of 9 % 
p .a against normal rate of 6 % p .a in case there is delay in giving effect to Appellate order beyond ninety days . 
The officers who delay it, will be accountable for this loss to Government. 


186 . I also propose to change the procedure to provide for a shift from physical control to record based 
control for customs bonded warehouses, supported by sophisticated IT systems. 


187 . Madam Speaker, my direct tax proposals would result in revenue loss of 1,060 crore and my indirect 
proposals are expected to yield 20 ,670 crores . Thus the net impact of all tax proposals would be revenue gain 
of 19 ,610 crores. 


CONCLUSION 


Madam Speaker , 


188. This Budget is being presented amidst global and domestic headwinds. There are several challenges. 
We see them as opportunities . I have outlined the agenda of our Government to ÓTransform Indiaô for the 
benefit of the farmers, the poor and the vulnerable. 


189 . Madam Speaker , it is said that Champions are made from something they have deep inside of them - 
a desire , a dream , a visionò. We have a desire to provide socio - economic security to every Indian , especially 
the farmers, the poor and the vulnerable ; we have a dream to see a more prosperous India ; and a vision to 
ÓTransform Indiaô 


190 . 


With these words, Madam Speaker , I commend the Budget to the House. 


PRASHANTGOYAL , Jt. Secy . (Budget) 
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Annex No. I to Part A 


PROPOSED CHANGES/REFORMS IN FDI AND RELATED POLICIES 


Foreign investment will be allowed in the insurance and pension sectors in the automatic route up to 
49 % subject to the extant guidelines on Indian management and control to be verified by the Regulators . 


100 % FDI in Asset Reconstruction Companies ( ARCs) will be permitted through automatic route . 
Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be allowed up to 100 % of each tranche in securities receipts 
issued by ARCs subject to sectoral caps. 


(iii) 


Investment limit for foreign entities in Indian stock exchanges will be enhanced from 5 to 15 % on par 
with domestic institutions. This will enhance global competitiveness of Indian stock exchanges and 
accelerate adoption of best -in -class technology and global market practices. 


( iv ) 


The existing 24 % limit for investment by FPIs in Central Public Sector Enterprises, other than Banks , 
listed in stock exchanges, will be increased to 49 % to obviate the need for prior approval of 
Government for increasing the FPI investment. 


(v ) 


The basket of eligible FDI instruments will be expanded to include hybrid instruments subject to certain 
conditions . 


(vi) 


FDIwill be allowed beyond the 18 specified NBFC activities in the automatic route in other activities 
which are regulated by financial sector regulators. 


(vii) With a view to promote Make in India and following the practices in advanced countries , foreign 

investors will be accorded Residency Status subject to certain conditions. Currently , these investors are 
granted business visa only up to 5 years at a time. 


(viii) In order to ensure effective implementation of Bilateral Investment Treaties signed by India with other 

countries, I propose to introduce a Centre State Investment Agreement. This will ensure fulfilment of 
the obligations of the State Governments under these Treaties . States which opt to sign these 
Agreements will be seen as more attractive destinations by foreign investors. 


All these decisions will facilitate ease of doing business for foreign investors and their domestic recipients . 


Annex No. II to Part A 


MEASURES FOR DEEPENING OF CORPORATE BOND MARKET 


(a ) 


LIC of India will set up a dedicated fund to provide credit enhancement to infrastructure projects . The 
fund will help in raising the credit rating of bonds floated by infrastructure companies and facilitate 
investment from long term investors . 


(b ) 


RBI will issue guidelines to encourage large borrowers to access a certain portion of their financing 
needs through market mechanism instead of the banks. (c ) Investment basket of foreign portfolio 
investors will be expanded to include unlisted debt securities and pass through securities issued by 
securitisation SPVs. 


(c ) 


For developing an enabling eco system for the private placement market in corporate bonds, an 
electronic auction platform will be introduced by SEBI for primary debt offer. 


(d ) 


A complete information repository for corporate bonds, covering both primary and secondary market 
segments will be developed jointly by RBI and SEBI. 


(e ) 


A framework for an electronic platform for repo market in corporate bonds will be developed by RBI. 
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Annex No. III - A to Part A 
ALLOCATIONS OF IMPORTANTMINISTRIES, SECTORS and VULNERABLE SECTIONS 

Rs in crore 
MINISTRY /DEPARTMENT 

Actual 14 - 15 RE 15 - 16 BE 16 - 17 
Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare 

25917 22958 

44485 
Ministry Of Drinking Water And Sanitation 

12091 10907 

14010 
Ministry OfHealth And Family Welfare 

32154 34957 

39533 
Ministry Of Housing And Urban Poverty Alleviation 

2728 1961 

5411 
Ministry OfHuman Resource Development 

68875 67586 

72394 
Ministry Of Micro Small And Medium Enterprises 

2767 3021 

3465 
Ministry Of Minority Affairs 

3736 

3827 
Ministry OfNew And Renewable Energy 

515 262 

5036 
Ministry OfRoad Transport And Highways 

33048 47107 

57976 
Ministry Of Rural Development 

69817 79279 

87765 
Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship 

1038 

1804 
Ministry Of Social Justice And Empowerment 

5784 6580 

7350 
Ministry Of Urban Development 

13254 18340 

24523 
Ministry OfWater Resources, River Development And 

5480 7032 

6201 
Ganga Rejuvenation 
Ministry Of Women And Child Development 

18539 17352 

17408 


3089 


0 


SECTOR TOTALS 


RE 


Actual 
2014 - 15 
31497 


BE 
2016 - 17 


IEBR 


2015 - 16 
25988 


Total for 
2016 - 17 
54212. 33 


47912 


6300 


136431 


139619 


151581 


é 


Agriculture and Irrigation 
Social Sectors including 
Education and Health 
Rural Development and Drinking 
Water 
Infrastructure & Energy 


81908 


90185 


101775 


185139 


180610 


221246 


25000 


246246 . 39 


ALLOCATION FOR WELFARE OF VULNERABLE SECTIONS ACROSS ALL MINISTRIES 

Actual 14 - 15 RE 2015 - 16 BE 2016 - 17 
Schemes for welfare of Women 

81249 

90625 
Allocation for welfare of Children 

64635 

65758 
SC sub Plan 

19921 20963 

24005 
ST SubPlan 

30035 34675 

38833 


Annex No. III - B to Part A 


ALLOCATIONS OF IMPORTANT SCHEMES 


2 


Rs. In crore 
BE 2016 - 17 

38500 
9500 
24005 
38833 
33097 
1245 
1125 

120 
12980 
7580 


Mahatma Gandhi National Rural EmploymentGuarantee Scheme 
National Social Assistance Programme 
Schemes under Tribal Sub -Plan - across all Ministries 
Schemes under Scheduled Castes Sub - Plan - across all Ministries 
| Allocation for North Eastern Region -across all Ministries 

Umbrella Scheme for Development of Minorities . 
a Multi - Sectoral Development Programme for Minorities 
b Education Scheme for Madrasas and Minorities 

Green Revolution 
a | Krishonnati Yojna 
b Rashtriya Krishi Vikas Yojna 


6 


5400 
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a 


14 


17 


20 


8 White Revolution 

1273 
9 Blue Revolution 

575 
10 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna ( PMKSY ) 

5717 
Har Khet ko Pani 

500 
Accelerated Irrigation Benefit Programme and other schemes under PMKSY 

1377 
in Water Resources Ministry 
c | Per Drop More Crop 

2340 
d Integrated Watershed Management Programme 

1500 
11 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna 

19000 
12 National Rural Drinking Water Programme 

5000 
13 Swachh Bharat Abhiyan (SBA ) 

11300 
National Health Mission (NHM ) 

20037 
15 Rashtriya Swastha Suraksha Yojna (RSSY ) 

1500 
16 National Education Mission (NEM ) 

28010 
of which NEM : Sarva Shiksha Abhiyan 

22500 
National Programme of Mid -day Meals in Schools 

9700 
18 Integrated Child Development Scheme (Umbrella ICDS ) 

16120 
Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY ) 

20075 
Urban Rejuvenation Mission (AMRUT and Mission for Development of 100 

7296 
Smart Cities ) 
Make in India : Scheme for Investment Promotion and Amended Technology 
Upgradation Fund Scheme 

1804 
| National Industrial Corridors 

1448 
23 

Digital India Programme and E - learning, 
E -panchayat, Land Records Modernisation 

2059 
24 Central Pool of Resources forNorth Eastern Region and Sikkim 

900 
25 Schemes of North Eastern Council 

795 
National Investment and Infastructure Fund 

4000 
Equity Capital to Mudra and Credit Guarantee Fund under Pradhan Mantri 
Mudra Yojana 

2400 
28 Start up and stand up 

1100 
29 Schemes for employment generation 

1155 
30 Scheme for LPG connection to poor households 

2000 
Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana and Integrated Power 
Development Scheme ( IPDS) 

8500 
Sagarmala 

450 
33 Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 

1771 
34 Metro Projects 

10000 
35 NamameGange - National Ganga Plan 

2250 
36 Rashtriya Yuva Sashakthikaran Karyakram 

397 
37 Khelo India 

216 
38 Recapitilization of Public Sector Banks 

25000 
This Annex provides total allocations (Plan and Non -Plan ) under 38 important Schemes . Rationalization of 
Schemes was undertaken to avoid too thin spread of resources . The allocation for BE 2016 - 17 only is 
provided as it is not immediately feasible to draw a one -to - one correspondence between the newly rationlised 
schemes with the earlier subsumed component schemes . 
Source : Expenditure Budget 2016 - 17 Volumel & 2 


26 


27 


37 
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S . No. 


79 


81 


Annex No. III - C to Part A 
Resources Transferred to State and U . T . Governments 

(In crore of Rupees ) 
Actual RE 

BE 

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 
Devolution of State s share in taxes 

337808 506193 570337 
Non - Plan Grants and Loans 

77198 108312 118437 
Grants 

77125 108233 118356 
Loans 

73 
State Governments 

| 76286 

105353 115655 
UT 

912 2959 

2782 
Central Assistance to State Plan /UT Plan 

270829 216108 241900 
Grants 

258890 203608 229400 
Loans 

11939 12500 

12500 
State Governments 

264725 208587 234366 
UT 

6104 7521 

7534 
Total (Grant & Loans) 

348027 324420 360337 
Grants 

336015 311841 347756 
Loans 

12012 

12579 12581 
Total Assistance 

685835 830613 930674 
State Governments 

678819 820133 920358 
UT 

7016 10480 

10316 
Less - Recovery of Loans & Advances 

10658 9093 

9473 
State Governments 

10582 8649 

9028 
UT 

76 444 

445 
Net Resources transferred to State & UT 

675177 821520 921201 
Governments ( 1 + 4 -5 ) 
State Governments 

668237 811484 911330 
UT 

6940 10036 

9871 
Increase in RE 15 - 16 over 

146343 

é 
Actual 14 - 15 
Increase in BE16 - 17 over RE 15 - 16 

é 

é 

99681 
Increase in BE 16 - 17 over 

246024 
Actual 14 - 15 


é 


ANNEXURE TO PART-B OF THE BUDGET SPEECH 

DIRECT TAX 
1. Measures to boost the Financial Sector 
1. 1 It is proposed to provide that redemption by an individual of Sovereign Gold Bond issued by Reserve 
Bank of India under Sovereign Gold Bond Scheme, 2015 shall not be charged to capital gains tax. It is also 
proposed to provide that long terms capital gains arising to any person on transfer of Sovereign Gold Bond 
shall be eligible for indexation benefits. 
1.2 It is proposed to provide that any gains arising on account of appreciation of rupee against a foreign 
currency at the time of redemption of rupee denominated bond of an Indian company subscribed by a non 
resident shall be exempt from capital gains tax . 
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1. 3 It is proposed to provide that any transfer of units in merger or consolidation of plans of a mutual 
fund scheme shall be exempt from capital gains tax . 
1.4 It is proposed to provide that interest earned on Deposit Certificates issued under Gold Monetisation 
Scheme, 2015 and capital gains arising from them shall be exempt from tax . 
1.5 It is proposed to modify the conditions of special taxation regime for off shore funds under section 9A 
of the Income- tax Act so as to provide that a fund registered or set up in a country notified by the Central 
Government will also be eligible for the said regime. It is also proposed to provide that the condition of not 
having control and management of any business or not carrying on any business by the fund will be applicable 
only to activities in India and not from India . 
1 .6 The determination of residency of foreign company on the basis of Place of Effective Management is 
proposed to be deferred by one year. It shall now apply with effect from 1.04 . 2017 . It is also proposed to 
make necessary provision for adaptation , modification and exception in the provisions of the Act for 
determination of income and applicability of other provisions in case a foreign company becomes resident in 
India for the first time. 
1.7 Taking into account the recommendations of A .P . Shah Committee and the decision of the Honôle 
Supreme Court in the case of Castleton , it is proposed to amend the provisions of section 115JB of the 
Income-tax Act so as to provide that Minimum Alternate Tax (MAT) shall not be applicable to a foreign 
company , w . e.f. 01. 04 .2001 if the foreign company does not have as a permanent establishment under relevant 
Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA ) or a place of business in India . 
1.8 With a view to facilitate setting up of international financial centre in India , it is proposed to provide 
for the following tax benefits : 

* The companies located in international financial services centre shall not be liable to dividend 

distribution tax . 
Minimum Alternate Tax shall be charged at the rate of nine per cent from units located in 
international financial services centre. 
The transaction in foreign currency of sale of equity share or units of equity oriented funds or 
units of a business trust taking place on a recognised stock exchange established in international 
financial services centre shall not be liable to securities transaction tax . It is also proposed that 

the gains arising from transfer of such long term capital asset shall be exempt from tax. 
* The transaction in foreign currency of sale of commodity derivatives taking place on a 

recognised association established in international financial services centre shall not be liable to 

commodity transaction tax . 
1.9 It is proposed to provide that the subsidy granted by the CentralGovernment and credited directly to 
the corpus of fund established for specific purposes laid down by Government shall not be treated as income 
of such fund. 
1. 10 Consequent upon the judgement of various Courts in the context of the definition of Gecuritiesôunder 
Securities Contracts Regulation Act , 1956 , it is proposed to clarify that the capital gain arising from transfer of 
a long term asset being share of a private limited company shall be chargeable to tax at the rate of ten per cent. 
1. 11 It is proposed to provide that acquisition of shares by an individual or HUF as a consequence of 
demerger or amalgamation of a company shall not attract tax liability under section 56 (2 ) (vii) of the Income 
tax Act . 
2. Measures to rationalize the Pension Sector 
2. 1 It is proposed to provide a uniform tax treatment to the recognised provident fund, national pension 
system and superannuation fund . Accordingly , the following are proposed:- 

Exemption limit is proposed to be increased from 1 lakh to 1.5 lakh for annual contribution by 
an employer to a superannuation fund . 
A monetary limit of 1.5 lakh is proposed to be provided for annual contribution by an employer 
to a recognised provident fund . 
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Any amount received by the nominee , on the death of the employee at the time of closure of 
account under National Pension System referred to in section 80CCD of the Income-tax Act is 
proposed to be exempt. 
Exemption is proposed to be provided for one -time portability from a recognised provident fund 
or superannuation fund to National Pension System . 
It is proposed that 40 % of the pension wealth received by an employee from the National Pension 
System Trust shall be exempt. 
It is also proposed that the exemption under the recognised provident fund and superannuation 
fund will be limited to 40 % of the accumulated amount arising out of contributions made in such 
funds on or after 01.04. 2016 . However, this restriction shall not be applicable to an employee 
participating in a recognised provident fund and whose monthly salary does not exceed 15 , 000 / 


* 


3. Measures to promote the Housing and Real Estate Sector 
3. 1 It is proposed to provide that deduction of interest payable on capital borrowed for acquisition or 
construction of a self -occupied house property shall be allowed if such acquisition or construction is 
completed within five years . 
3 .2 It is proposed to provide that standard deduction of 30 % shall be allowed against the amount received 
on account of unrealised rent while computing the house property income. 
3. 3 It is proposed to provide that the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer 
of immovable property and not the date of registration shall be taken for the purposes of computing capital 
gains in case of transfer of immovable property if any payment in consequence of such agreement has been 
made by the purchaser of the property through any mode other than cash . 
4 . Measures to Phase Out Deductions 
4 . 1 It proposed to phase out the following deductions available in the Income- tax Act: 

(i) Section 10AA of the Income- tax Act : Deduction for units established in SEZ 
It is proposed to amend section 10AA of the Income- tax Act to provide for a sunset date of 31. 03. 2020 for 
commencement of activity ofmanufacture or production of any article or thing or providing services by a unit 
located in a Special Economic Zone for availing the deduction under said section. 

(ii) Depreciation . 
It is proposed to amend Rule 5 of Income-tax Rules , 1962 to restrict the highest rate of depreciation under the 
Income-tax Act to 40 % for all the assets (whether old or new ) falling in the relevant block of assets with effect 
from 01. 4 . 2017 


(iii) 


Section 35 of the Income-tax Act : Deduction for Expenditure on Scientific Research . 


It is proposed to amend section 35 of the Income-tax Act so as to reduce the weighted deduction under 
section 35 (1 )( ii ), 35 (2AA ) and 35 ( 2AB ) to 150 % from the financial year 2017 -18 to financial year 2019 - 20 
and from the financial year 2020 -21 onwards the deduction shall be restricted to 100 % . It is also proposed 
that deduction under section 35 ( 1 ) (iia ) and ( iii) of the Income -tax Act shall be reduced from 125 % to 100 % 
with effect from 01. 04 . 2017 . 
(iv ) Section 35AD of the Income-tax Act : Investment linked deduction for specified business. 
It is proposed to amend section 35AD of the Income- tax Act so as to reduce the deduction from 150 % to 
100 % in the case of a cold chain facility , warehousing facility for storage of agricultural produce, an 
affordable housing project, production of fertilizer and building and operating hospitals with effect from 
01.04 . 2017 . 


(v ) 


Section 35AC of the Income-tax Act : Deduction for Expenditure on social projects . 


It is proposed to amend section 35AC of the Income- tax Act so as to provide thatno deduction under the said 
section shall be available from financial year 2017 - 18 (Assessment Year 2018 - 19 ). 
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(vi) Section 35CCC of the Income- tax Act : Deduction for expenditure on agricultural extensions 

project. 
It is proposed to amend section 35CCC of the Income -tax Act to restrict the deduction to 100 % from financial 
year 2017 - 18 (Assessment Year 2018 - 19 ). 
(vii) Section 35 CCD of the Income -tax Act : Deduction for expenditure on skill development project. 
It is proposed to amend section 35CCD of the Income- tax Act so as to provide that the weighted deduction of 
150 % shall be available upto financial year 2019 - 20 (assessment year 2020 - 21 ). However, the deduction 
under the said section shall be restricted to 100 % from financial year 2020 - 21 (Assessment Year 2021- 22 ). 
(viii) Section 80 - IA of the Income- tax Act : Deduction for development of infrastructure facility . 
It is proposed to amend section 801A of the Income-tax Act so as to provide that no deduction shall be 
available to enterprise which starts development, operation and maintenance of any infrastructure facility on 
or after 1st April, 2017 . It is further proposed to provide that the development, operation and maintenance of 
an infrastructure facility beginning on or after 1st April, 2017 shall be eligible for investment linked deduction 
under section 35AD of the Income - tax Act. 
(ix ) Section 80 - IAB of the Income- tax Act : Deduction for development of Special Economic Zone. 
It is proposed to amend section 801AB of the Income-tax Act so as to provide that no deduction shall be 
available under this section where the development of Special Economic Zone begins on or after 1st April, 
2017 . 

( x ) Section 80 - IB of the Income- tax Act : Deduction for production of mineral oil and natural gas . 
It is proposed to amend section 80 - IB (9 )( ii ), (iv ) & (v ) of the Income- tax Act so as to provide that no 
deduction shall be available to an undertaking engaged in production of mineral oil or natural gas if the 
production commences on or after 1st April, 2017 . 
5 . Measures for TDS / TCS Rationalisation 


Present 
Section 
192A 


194BB 


1940 


Heads 

Existing Threshold Proposed Threshold 
Limit ( ) 

Limit ( ) 
Payment of accumulated balance due to an 30 ,000 

50 ,000 
employee in EPF 
Winnings from Horse 

5,000 

10 ,000 
Race 
Payments to Contractors 

Aggregate annual | Aggregate annual 

limit of 75,000 limit of 1 ,00 ,000 
Payment of Compensation on acquisition of 2 ,00 ,000 

2 ,50 ,000 
certain Immovable Property 
Insurance commission 

20 ,000 

15 ,000 
| Commission on sale of lottery tickets 

1,000 

15 ,000 
Commission or brokerage 

5 ,000 

15 , 000 


194LA 


194D 
194G 
194H 


Present 
Section 
194DA 


Proposed Rate of 

TDS ( % ) 
1 % 


194EE 
194D 
194G 
1941 
194K 


Heads 

Existing Rate of 

TDS ( % ) 
Payment in respect of Life Insurance 

2 % 
Policy 
Payments in respect ofNSS Deposits 

20 % 
Insurance commission 

10 % 
Commission on sale of lottery tickets 

10 % 
Commission or brokerage 

10 % 
Income in respect of Units 

To be omitted w .e .f 

01. 06 .2016 
Payment of Compensation on acquisition of To be omitted w .e.f 
Capital Asset 

01. 06 .2016 


10 % 
5 % 
5 % 
5 % 


194L 
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5 . 2 It is proposed to amend section 206AA of the Income-tax Act so as to provide that TDS shall not be 
deducted at a higher rate in case of non -residents not having PAN , subject to prescribed condition . 
5 . 3 It is proposed to extend DTAA benefits by allowing for rate in force being applicable for withholding 
tax purposes in respect of distribution by Category -I and II Alternate Investment Funds to the non - resident 
investors . It is also proposed to provide that the investors may seek certificate of lower deduction or nil 
deduction of tax . 
5 .4 The regime for taxation of Securitisation Trusts and their investors is proposed to be modified . It is 
proposed to provide complete pass through to securitisation trust and the income is to be taxed in the hands of 
investor in same manner and to the same extent as it would have been taxed , if the investor had made 
underlying investments directly and not through trust. It is also proposed to provide that the income of 
securitisation trust shall be exempt and that the securitisation trust shall effect tax deduction at source. 
5 .5 It is also proposed to provide that upon self -certification , no tax will be deducted on rental payments 
if the income of the payee does not exceed the maximum amountnot chargeable to tax. 
6 . Measures for promoting Economic Growth 
6 .1 It is proposed to provide that in case of foreign company, mere storage of crude oil in India would not 
constitute Business Connection and the income arising or accruing on storage and sale of the crude oil, subject 
to fulfilment of certain conditions, shall not be liable to tax in India . 
6 .2 It is proposed to provide that in case of a foreign company engaged in business of mining of 
diamonds, no income shall be deemed to accrue or arise in India to it through or from the activities which are 
confined to display of uncut and unassorted diamonds in a notified Special Zone . 
6 .3 It is proposed to provide that the plant & machinery acquired and installed for transmission activity 
would also be eligible for additional depreciation under section 32 ( 1) ( iia ) of the Income-tax Act. 
6 .4 It is proposed to amend sub -section ( 1A ) of section 32AC of the Income-tax Act to provide that the 
acquisition of the plant & machinery of the specified value has to be made in the previous year. However, 
installation may be made by 31.03 . 2017 in order to avail the benefit of additional depreciation of 15 % . 
6 .5. It is proposed to expand the scope of section 43B of the Income- tax Act so as to provide that certain 
specified payments payable to Railways shall be allowed as deduction as business income only if the same has 
been paid on or before the due date of filing of return for the relevant year. 
6 .6 It is proposed to provide that the non - compete fee received receivable in relation to not carrying out 
any profession will be chargeable to tax as an income from business or profession . 
6 .7 It is proposed to amend the provisions of the Income- tax Act so as to provide that the fees paid for 
obtaining right to use the spectrum is to be amortized over the period for which the right to use the spectrum 
has been granted . 
7 . Measures for prevention of abuse of Law 
7 .1 It is proposed to provide that where a trust or institution registered u /s 12AA of the Income-tax Act 
ceases to be charitable organisation , the amount of net asset as on date of such conversion which represents 
the income accreted to the trust over a period of time shall be charged to additional income-tax at the 
maximum marginal rate. Similarly , if on dissolution a charitable trust or institution does not transfer all its 
assets within one year of dissolution to another charitable organization , the amount of accreted income to the 
extent not transferred shall be subject to this levy of additional income-tax. 
7 .2 For implementing the country by country (CbC ) reporting and master file submission in relation to 
OECD report on BEPS action plan Action 13 , which is the minimum standard to be followed by every 
member /partner country , it is proposed to provide for furnishing of documents by the specified person . It is 
also proposed to provide for penal consequence in case of non -compliance by such person . 
7. 3 It is proposed to provide that no set off of losses shall be allowed against deemed undisclosed income 
u /s 68 to 69D of the Income-tax Act. 
7 .4 It is proposed to provide a tax neutral treatment to conversion of a company into Limited Liability 
Partnership (LLP ), if , among the other existing conditions , the total value of the assets in the books of account 
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of the company in any of the three preceding years from the year in which conversion takes place does not 
exceed five crore rupees . 
7 .5 It is proposed to provide that the buyback of shares by a company shall mean purchase of its own 
shares in accordance with relevant provisions of the Companies Act and that the distributed income shall 
mean , the consideration paid on buyback of shares as reduced by the amount received by the company for 
issue of such shares to be determined in the prescribed manner. 
8 . Measures for Simplification of Procedures 
8. 1 It is proposed to amend the provision of section 44AB of the Income- tax Act to enhance the threshold 
limit for audit of accounts from 25 lakh to 50 lakh for persons having income from profession . 
8 . 2 It is proposed to amend the provisions of section 44AD of the Income- tax Act so as to increase the 
threshold limit of presumptive taxation from 1 crore to Rs 2 crore. It is also proposed to provide that if the 
taxpayer opts for the presumptive taxation scheme, he has to remain in that scheme for 5 years. Further, if 
he does not offer the income as per the said scheme in any of the five years, he shall not be eligible to claim 
the benefit under the scheme for next 5 years . 
8 .3. It is proposed to amend section 139 of the Income-tax Act so as to provide that, 

a person shall be required to furnish his return of income if this total income during the 
previous year without claiming exemption under section 10 ( 38 ) exceeds the maximum 
amount which is not chargeable to tax . 
a person , who has not furnished a return for any previous year by the due date, may furnish 
the same before the end of the relevant assessment year or before the completion of the 
assessment, whichever is earlier . He may also revise such return before the expiry of one 
year from the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment, 
whichever is earlier . 
a return furnished in response to a notice issued under section 142 ( 1) of the Income -tax Act 
cannot be revised. 
a return which is otherwise valid would not be treated defective merely because self 
assessment tax and interest payable in accordance with the provisions of section 140A , has 

notbeen paid on or before the date of furnishing of the return . 
8 .4 It is proposed to amend the provisions of section 211 of the Income-tax Act to provide that the 
number of instalments and due dates for payment of advance tax in the case of individuals, HUFs, firms, etc. 
shall be the same as is applicable to companies. It is also proposed that the taxpayer eligible for presumptive 
taxation scheme under section 44AD of the Income-tax Act shall pay whole amount of advance tax in one 
instalment on or before the 15th March of the financial year. 
8.5 It is proposed to amend section 253 of the Income-tax Act to provide that no appeal shall be filed by 
the Income tax Department against the direction of the Dispute Resolution Panel. 
8.6 It is proposed to amend section 254 of the Income-tax Act to reduce the time limit for rectifying an 
order passed by Appellate Tribunal from 4 years to 6 months. 
8 .7 It is proposed to amend section 281B of the Income- tax Act to provide for revocation of attachment of 
property in cases where assessee furnishes a Bank Guarantee from a scheduled bank of an amount not less 
than the fair market value of such property or of an amount sufficient to protect the interest of revenue . 
8 .8 As a step forward in digitisation of processes of the Income- tax Department, it is proposed to provide 
that notices and documents may be issued by the income tax authorities in electronic form also . 
8 .9 It is proposed to amend section 147 of the Income-tax Act to provide that a case may be reopened by 
the Assessing Officer on the basis of information culled out from the data base by the Directorate of Systems 
indicating that income has escaped assessment. 
8 . 10 With a view to reduce litigation and to collect taxes at the earliest point of time it is proposed to 
expand the scope of adjustment that can be done at the time of processing of return under sub - section 143 ( 1) 
of the Income-tax Act. It is also proposed that before making an assessment u /s 143 ( 3 ) of the Act, a return 
shall be processed u /s 143 ( 1) of the Act . 
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3. 


5 % 


INDIRECT TAX 
The Table below summarises the changes in Customs, Central Excise and Service Tax rate structures and law 
and procedure . 
SI.No. Changes 

Existing Proposed 
Promoting Agriculture and food processing 
Krishi Kalyan Cess proposed to be levied on all taxable 

0 .5 % 
services to finance and promote initiatives to improve 
agriculture, with effect from 01.06 .2016 . 
Services provided by National Centre for Cold Chain 14 % 

Nil 
Development under Department of Agriculture, Cooperation 
and Farmerê welfare, Government of India , by way of 
knowledge dissemination , being exempted from service tax, 
with effect from 01. 04 .2016 . 
Excise duty on electric motor, shafts, sleeve, chamber, 12 . 5 % 

6 % 
impeller, washer required for the manufacture of centrifugal 
pump being reduced. More than 50 % of such pumps are used 

in agriculture . 
4 . Concessional 5 % Basic Customs Duty as presently available 10 % 5 % 

under project imports for cold storage , cold room (including 
for farm level pre - cooling ) being extended for cold chain 
including pre -cooling unit, pack houses, sorting and grading 
lines and ripening chambersôalso . 
BCD on refrigerated containers being reduced 

10 % 
Excise duty on refrigerated containers being reduced 

12 .5 % 

6 % 
Excise duty on micronutrients [covered under S . No. 1 (f ) of 12 . 5 % 

6 % 
Schedule 1 Part ( A ) of the Fertilizer Control Order , 1985 and 
manufactured by the manufacturers which are registered under 
the FCO , 1985 ] being reduced . 
Excise duty on physical mixture of fertilizers , made out of 1 % (without 
chemical fertilizers on which duty of excise has been paid , by ITC or 6 % 
Co - operative Societies , holding certificate of manufacture for (with ITC ) 
mixture of fertilizers under the Fertilizer Control Order 1985 , 
for supply to the members of such Co -operative Societies , 
being exempted . 
Broadening of Tax base 

Existing Proposed 
Exemption on services provided by, 
(i) a senior advocate to an advocate or partnership firm of 

advocates providing legal service; and 
( ii ) a person represented on an arbitral tribunal to an arbitral 

Nil 

14 % 
tribunal, 
being withdrawn and service tax being levied under forward 
charge, with effect from 01.04 .2016 . 
Exemption to construction , erection , commissioning or 
installation of original works pertaining to monorail or metro , 

Nil 

5 .6 % 
in respect of contracts entered into on or after 1st March 2016 
being withdrawn, with effect from 01 .03 .2016 . 
Exemption to the services of transport of passengers, by 
ropeway , cable car or aerial tramway being withdrawn, with Nil 14 % 
effect from 01. 04 . 2016 . 


Nil 
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Nil 


5 . 6 % 


5 . 6 % 


III 


Proposed 


Nil 


Negative List entry that covers Gervice of transportation of 
passengers , with or without accompanied belongings, by a 
stage carriageôbeing omitted and tax proposed to be levied on 
service of transportation of passengers by air conditioned 
stage carriage , at the abatement of 60 % without input tax 
credit, with effect from 01 .06 . 2016 . 
Abatement on shifting of used household goods by a Goods 
Transport Agency is being rationalized at the rate of 60 % , 4 .2 % 
without input tax credit, with effect from 01.04 .2016 . 
Measures to boost construction sector and promote affordable housing 

Existing 
Service Tax on services in respect of 
(i) construction services under Housing For All (HFA ) 

(Urban ) Mission / Pradhan Mantri Awas Yojana 

(PMAY ); 
( ii) construction projects under ñAffordable housing in 
partnershipò component of PMAY, subject to carpet area 

5 .6 % 
of dwelling units of such projects not exceeding 60 

square metres; 
( iii) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres 

per house in a housing project under any housing scheme 

of the State Government. 
being exempted , with effect from 01.03 .2016 . 
Excise duty exemption , presently available to Concrete Mix 
manufactured at site for use in construction work at such site 

12 .5 % 
being extended to Ready Mix Concrete manufactured at the 
site of construction for use in construction work at such site. 
Promoting social security and moving towards a pensioned society 
Service Tax on service of life insurance business provided by 
way of annuity under the National Pension System regulated 
by Pension Fund Regulatory and Development Authority 3. 5 % 
(PERDA ) being exempted , with effect from 01 .04 . 2016 . 
Service tax on services provided by Employeesô Provident 
Fund Organization (EPFO ) to employees, being exempted , 14 % 
with effect from 01. 04 . 2016 . 
Composition rate of service tax on single premium annuity 
( insurance ) policies being reduced from 3 .5 % to 1. 4 % of the 3 . 5 % 
premium charged , with effect from 01. 04 .2016 . 
Service Tax on the services of general insurance business 
provided under ÓViramayaôHealth Insurance scheme launched 
by National Trust for the Welfare of Persons with Autism , 14 % 
Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability 
being exempted , with effect from 01. 04 .2016 . 
Financial, Banking & Insurance Sector 


Nil 


IV 


Nil 


Nil 


1. 4 % 


Nil 


Existing 


Proposed 


14 % 


14 % 


The services provided by mutual fund agent/distributor to a 
mutual fund or asset management company being taxed under 
forward charge , with effect from 01.04 .2016 . 
Service tax on the regulatory services provided by Securities 
and Exchange Board of India and Insurance Regulatory 
Development Authority being exempted , with effect from 
01.04 . 2016 . 


14 % 


NIL 
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Nil 


1 . 


Additional options being provided for reversal of actual input tax credits with respect to non 
taxable services provided by them by way of extending deposits, loans, and advances to banking 
companies and financial institutions, including non banking financial companies . This will come 
into effect from 01 .04 . 2016 . 
Service tax on services provided by Insurance Regulatory and 
Development Authority of India (IRDA ), being exempted, with 14 % 
effect from 01. 04 . 2016 . 
Incentivizing domestic value addition , Make in India 

Existing Proposed 
Balloons 
BCD on Natural latex rubber made balloons being increased . 

10 % 

20 % 
Jewellery 
BCD on Imitation jewellery being increased . 

10 % 

15 % 
Metals 
BCD being increased on 
a ) Primary aluminium 

5 % 

7 . 5 % 
b ) Other aluminium products 

7 .5 % 

10 % 
c) Zinc alloys 

5 % 

7 .5 % 
Renewable Energy 
BCD on Industrial solar water heater being increased . 

7.5 % 

10 % 
BCD exemption on solar tempered glass / solar tempered Nil 

5 % 
(anti-reflective coated) glass being withdrawn and 5 % 
concessional BCD being imposed , subject to actual user 
conditions. 
Solar lamp being exempt from excise duty 

12 .5 % 

Nil 
Capital Goods 
Tariff rate of BCD being increased on goods falling under 211 7.5 % 

10 % 
specified tariff lines in Chapter 84 , 85 and 90 . Out of which : 


4 . 
(i) 


( iii) 
5 . 


(i) The effective rate of BCD on goods falling under 115 
specified tariff lines in being maintained at 7 . 5 % . 


7 . 5 % 


7 . 5 % 


( ii ) The effective rate of BCD on goods falling under 
remaining 96 tariff lines is being increased to 10 % . 


7 .5 % 


10 % 


(i) 


20 % ad 
valorem 


ji) 


2 .5 % 


Mineral fuels and Mineral oils 
Rate of Oil Industries Development Cess, on domestically 4500 PMT 
produced crude oil [OIDB Cess under the Oil Industry 
(Development) Act, 1974 ), being reduced . 
BCD being rationalized on : 
a ) Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels12.5 % / 10 % 

manufactured from coal 
b ) Lignite , whether or not agglomerated , excluding jet 

10 % 
Peat (including peat litter), whether or not 10 % 

agglomerated 
d) Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, 5 % / 10 % 

whether or not agglomerated ; retort carbon 
e ) Coal gas , water gas , producer gas and similar gases, 10 % 

other than petroleum gases and other gaseous 
hydrocarbons 


2 .5 % 
2 .5 % 


c ) 


5 % 


5 % 


[Hkx I [ KM1 
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f ) 


10 % 


5 % 


2 .5 % 


2 .5 % / 5 % / 

10 % 


5 % / 10 % 


5 % 


(i) 


5 % / 2 .5 % 


2 . 5 % 


(ii) 


5 % 


2 .5 % 


(iii ) 


4 % 


2 % 


( iv) 


2 .5 % 


Nil 


(i) 


5 % 


Nil 


(ii ) 


Nil 


10 % 


Tar distilled from coal, from lignite or from peat and 
other mineral tars , whether or not dehydrated or 
partially distilled , including reconstituted tars 
Oils and other products of the distillation of high 
temperature coal tar similar products in which the 
weight of the aromatic constituents exceeds that of the 

non -aromatic constituents 
h ) Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from 

other mineral tars 
Chemicals & Petrochemicals 
BCD on all acyclic hydrocarbons and all cyclic hydrocarbons 
[other than para -xylene which attracts Nil BCD and styrene 
which attracts 2 % BCD ] being rationalized . 
BCD on denatured ethyl alcohol (Ethanol) being reduced , 
subject to actual user condition . 
SAD on Orthoxylene, being reduced , for the manufacture of 
phthalic anhydride subject to actual user condition . 
BCD on electrolysers, membranes and their parts required by 
caustic soda/ potash unit using membrane cell technology 
being exempted . 
Paper , Paperboard and newsprint 
Basic customs duty on wood in chips or particles for 
manufacture of paper, paperboard and news print being 
reduced . 
BCD on Plans , drawings and designs being increased . 
Textiles 
Basic Customs Duty on specified fibres and yarns being 
reduced . 
Basic customs duty on import of specified fabrics [for 
manufacture of textile garments for export ] of value 
equivalent to 1 % of FOB value of exports in the preceding 
financial year being exempted subject to the specified 
conditions. 
Electronics / Hardware 
BCD on polypropylene granules / resins for the manufacture 
of capacitor grade plastic films being reduced. 
BCD on E -Readers being increased . 
BCD on parts of E -readers being reduced . 
Nil Basic Customs Duty being extended on magnetron of 
capacity of 1 KW to 1. 5 KW for use in manufacture of 
domestic microwave ovens, subject to actual user condition . 
Machinery, electrical equipment, instrument and parts thereof 
(except populated PCBs ) for semiconductor wafer 
fabrication /LCD fabrication units being exempted . 
Machinery , electrical equipment , instrument and parts thereof 
(except populated PCBs ) imported for Assembly, Test, 
Marking and Packaging of semiconductor chips (ATMP) 
being exempted . 
The exemption from basic customs duty , CV duty, SAD on 
charger/adapter, battery and wired headsets/ speakers for 
manufacture of mobile phone being withdrawn. 


(i) 


5 % 


2 .5 % 


(ii) 


Nil 


Applicable 

rate 


10 . 


7 .5 % 


Nil 


7 .5 % 


Nil 
Applicable rate 

10 % 


( iii ) 
( iv ) 


5 % 


Nil 


Nil BCD 


Applicable 

BCD 
SAD Ï 4 % 
Applicable 

BCD 
SAD Ï 4 % 


Nil SAD 
Nil BCD 


(vi) 


Nil SAD 


( vii ) 


BCD Ï Nil 
CVD Ï Nil 
SAD - Nil 


Applicable 

BCD 
CVD Ï 12.5 % 
SAD Ï 4 % 
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(viii) 


ufacture 
of 


BCLSAD 


Nil BCD 
Nil CVD 
Nil SAD 


( ix ) 


Nil BCD 
Nil CVD 
Nil SAD 


Applicable 

BCD 


(X1) 


10 % 


Inputs, parts and components, subparts for manufacture of Applicable 
charger / adapter, battery and wired headsets /speakers, of BCD , CVD 
mobile phone, subject to actual user condition being 
exempted . 
Parts and components, subparts for manufacture of Routers, Applicable 
broadband Modems, Set-top boxes for gaining access to BCD , CVD 
internet , set top boxes for TV , digital video recorder SAD 
(DVR )/ network video recorder (NVR ), CCTV camera /IP 
camera , lithium ion battery [other than those for mobile 
handsets ] being exempted. 
Basic Customs Duty exemption on Magnetic - Heads (all Nil 
types), Ceramic / Magnetic cartridges and stylus , Antennas , 
EHT cables, Level meters /level indicators / tuning indicators / 
peak level meters/ battery meter /VC meters / Tape counters , 
Tone arms, Electron guns being withdrawn. 
Specified telecommunication equipment [ Soft switches and Nil 
Voice over Internet Protocol (VoIP ) equipment namely VoIP 
phones , media gateways, gateway Product/Switch 
(POTP /POTS), Optical controllers and session border 
controllers, Optical Transport equipment; combination of one / 
more of Packet Optical Transport Network (OTN ) products , 
and IP Radios , Carrier Ethernet Switch , Packet Transport 
Node (PTN ) products , Multiprotocol Label Switching 
Transport Profile (MPLS - TP) products, Multiple Input / 
Multiple Output (MIMO ) and Long Term Evolution (LTE ) 
Products on which 10 % BCD was imposed in 2014 - 15 
Budget] being excluded from the purview of the other 
exemption also . 
Basic Customs Duty exemption on preform of silica for Nil 
manufacture of telecom grade optical fibre / cables being 
withdrawn. 
Basic Customs Duty on specified capital goods and inputs for Applicable rate 
use in manufacture of Micro fuses, Sub -miniature fuses, 
Resettable fuses and Thermal fuses being exempted. 
Concessional Basic Customs Duty on Neodymium Magnet Applicable rate 
(before Magnetization ) and Magnet Resin (Strontium Ferrite 
compound /before formed , before magnetization for 
manufacture of BLDC motors , being prescribed subject to 
actual user condition . 
Exemption from SAD on populated PCBs for manufacture of Nil 
personal computers (laptop or desktop ) being withdrawn. 
Exemption from SAD on populated PCBs of mobile 
phone/tablet computer being withdrawn. Concessional SAD 
on populated PCBs for manufacture of mobile phone/ tablet 
computer imposed . 
Excise duty structure on domestically manufactured Nil 
charger /adapter , battery and wired headsets /speakers for 
supply to mobile phone manufacturers as original equipment 
manufacturer being changed . 
Excise duty on inputs , parts and components , subparts for 12. 5 % / Nil 
manufacture of charger/ adapter, battery and wired 
headsets/speakers of mobile phone , subject to actual user 
condition being exempted . 


(xii) 


10 % 


(xiii) 


Nil 


( xiv ) 


2 . 5 % 


(xv) 


4 % 


(xvi) 


Nil 


2 % 


(xvii) 


2 % [without 

ITC ] 
or 12 .5 % (with 

ITC ] 
Nil 


(xviii ) 


[ Hkx I [KM ] 
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81 


(xix ) 


12 . 5 % 


4 % (without 

ITC ] 
or 12 .5 % [with 

ITC ] 


(xx ) 


12 .5 % 


Nil 


Excise duty structure on Routers , broadband Modems, Set-top 
boxes for gaining access to internet , set top boxes for TV , 
digital video recorder (DVR ) / network video recorder (NVR ), 
CCTV camera / IP camera, lithium ion battery [other than 
those for mobile handsets] being changed . 
Excise duty on parts and components, subparts for 
manufacture of Routers , broadband Modems, Set-top boxes 
for gaining access to internet, set top boxes for TV , digital 
video recorder (DVR ) / network video recorder (NVR ), CCTV 
camera / IP camera, lithium ion battery [other than those for 
mobile handsets ] being exempted . 
Metals, glass and ceramics 
BCD on Silica sand being reduced. 
Basic Customs Duty on brass scrap being reduced . 
Excise duty structure on disposable containers made of 
aluminium foils being changed . 


11. 


5 % 


( iii ) 


Excise 


5 % 
2 % [without 
ITC ] or 6 % 
[ with ITC ] 


2 . 5 % 

2 .5 % 
2 % [without 

ITC ] 
or 12.5 % [with 

ITC ] 


2 . 


60 % 
Without any 
time limit 


( iii) 


5 % 


( iv ) 


Nil BCD 
6 % CVD 


Automobiles 
BCD on Golf cars being increased . 

10 % 
Nil BCD and 6 % excise/CVD being extended on parts of Available upto 
electric vehicles and hybrid vehicles, presently . 

31. 03 .2016 
BCD on aluminium Oxide for manufacture of Wash Coats, 
which are used in the manufacture of catalytic converters, 7 .5 % 
being reduced subject to actual user condition 
Description of ñEngine for HV ( Atkinson cycle )ò to ñEngine Applicable 
for xEV (hybrid electric vehicle) ò for the purposes of Nil | BCD and CVD 
Basic Customs Duty and 6 % CVD being changed. 
Description of ñEngine for HV ( Atkinson cycle )ò to ñEngine 12. 5 % 
for xEV (hybrid electric vehicle) ò being changed for the 
purposes of concessional 6 % excise duty . 
Capital Goods 
CVD exemption on specified machinery required for 
construction of roads being withdrawn . 
Defence Production 
Customs duties exemption on direct imports of specified BCD - Nil 
goods for defence purposes by Government of India or State CVD Ï Nil 
Governments being withdrawn , with effect from 01.04 .2016 . SAD Ï Nil 


(v ) 


6 % 


13 . 


(i ) 


Nil 


12 .5 % 


14 . 


( 1 ) 


BCD Ï 5 % to 

10 % 
CVD Ï 12 .5 % 
SAD Ï 4 % 


(ii ) 


7 .5 % to 10 % 


15 . 
(i) 


BCD exemption on specified goods imported by contractors 
of Government of India PSUs or sub - contractors of such PSUs Nil 
for defence purposes being withdrawn, with effect from 
01 .04 . 2016 . 
Maintenance , repair and overhaul (MRO ) of aircrafts 
Tools and tool kits being exempted from Basic Customs duty , Applicable 
CVD and SAD when imported by MROs for maintenance , BCD , CVD and 
repair, and overhauling [MRO ] of aircraft subject to 
certification by the Directorate General of Civil Aviation . 
Exemption from excise duty being extended to tools and tool Applicable 
kits when procured by MROs for maintenance, repair , and excise duty 
overhauling [MRO ] of aircraft subject to a certification by the 
Directorate General of Civil Aviation . 


Nil BCD 
Nil CVD 
Nil SAD 


SAD 


Nil 
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(iii ) 


(iv ) 


(v) 


(vi) 


16 . 


(1) 


Nil 


Applicable 
excise duty 


7.5 % 


Nil 


Procedure for availment of exemption from customs duties on 
parts, testing equipment, tools and tool-kits for maintenance , 
repair and overhaul of aircraft being simplified based on 
records and subject to actual user condition . 
The restriction of one year for utilization of duty free parts for 
maintenance, repair and overhaul of aircraft being removed . 
The existing conditions of stay [60 days ] being further 
relaxed , so as to provide for stay up to 6 months of the 
foreign aircraft for maintenance, repair or overhauling, with 
further extension of such period by DGCAs as deemed fit . 
The procedure for availment of exemption from excise duty 
on parts , testing equipment, tools and tool-kits for 
maintenance, repair and overhaul of aircraft being simplified 
based on records. 
Ship Repair /Units 
Excise duty on capital goods and spares thereof, raw 
materials, parts, material handling equipment and consumable 
for repairs of ocean - going vessels by a ship repair unit subject 
to actual user condition being exempted. 
The procedure for availment of exemption from Basic 
Customs Duty, CVD and SAD by ship repair units being 
simplified based on records and subject to actual user 
condition . 
Miscellaneous 
Basic customs duty on import of Medical Use Fission 
Molybdenum - 99 by Board of Radiation and Isotope 

Technology (BRIT ) for manufacture of radio pharmaceuticals 
being exempted . 
Concessional BCD on Pulp of wood for manufacture of 
sanitary pads , napkins & tampons being provided . 
Concessional BCD on Super Absorbent Polymer when used 
for manufacture of sanitary pads, napkins & tampons being 
extended 
Excise duty on parts of railway or tramway locomotives or 
rolling stock and railway or tramway track fixtures and 
fittings , railway safety or traffic control equipment, etc . being 
reduced . 

ñForeign Satellite dataò on storage media when imported by 
National Remote Sensing Centre (NRSC ), Hyderabad being 
exempted . 
Clean Energy Cess / Clean Environment Cess on coal, lignite 
or peat, produced or extracted as per traditional and customary 
rights enjoyed by local tribals without any license or lease in 
the State of Nagaland being exempted . 
Excise duty on improved cookstoves including smokeless 
chulhas for burning wood , agrowaste , cowdung, briquettes , 
and coal being exempted unconditionally. 
Ores, concentrates 
Export duty reduced on : 
a ) Iron ore fines with Fe content below 58 % 
b ) Iron ore lumps with Fe content below 58 % 
c ) Chromium ores and concentrates, all sorts 
d ) Bauxite 


(ii ) 


5 % 


2 .5 % 


( iii) 


7 . 5 % 


5 % 


(iv ) 


12 .5 % 


6 % 


Applicable 
BCD , CVD , 

SAD 
200 per tonne 


Nil BCD 
Nil CVD 
Nil SAD 

Nil 


( vi) 


( vii) 


12 . 5 % 


Nil 


18 . 


. 


10 % 
30 % 
30 % 
20 % 


Nil 
Nil 
Nil 
15 % 


[HKKI [ KM1 
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19 . 


2 % (without 

ITC ) or 
12 .5 % (with 

ITC ) 


or 


(iii ) 


| 60 % of retail 

sale price 
2 % (without 

ITC ) 

or 
12 .5 % (with 

ITC ) 


Textiles 
Excise duty on branded readymade garments and made up Nil (without 
articles of textiles of retail sale price of 1000 or more being 

ITC ) 
changed . 

6 % / 12 .5 % 

(with ITC ) 
The Tariff value for excise (CVD purposes on readymade 30 % of retail 
garments and made up articles of textiles being changed . 

sale price 
Excise duty on PSF / PFY, manufactured from plastic scrap or 2 % (without 
plastic waste including waste PET bottles , being changed . 

ITC ) 

or 

6 % 

(with ITC ) 
Renewable Energy 
Excise duty on carbon pultrusions used for manufacture of 12 .5 % 
rotor blades, and intermediates, parts and sub -parts of rotor 
blades for wind operated electricity generators being reduced . 
Excise duty on Unsaturated Polyester Resin (polyester based Nil 
infusion resin and hand layup resin ), Hardeners/Hardener for 
adhesive resin , Vinyl Easter Adhesive (VEA ) and Epoxy 
Resin used for manufacture of rotor blades , and intermediates , 
parts and sub - parts of rotor blades for wind operated 
electricity generators being increased . 
ñValid agreement between importer / producer of power with 
urban local body for processing of municipal solid waste for 
not less than ten years from the date of commissioning of 
projectò being provided as an alternative condition for 
availing concessional customs/ excise duty benefits in case of 
power generation project based on municipal and urban waste . 
Jewellery 
Excise duty exemption on Articles of Jewellery ( excluding Nil 
silver jewellery , other than studded with diamonds or other 
precious stones namely, ruby, emerald and sapphire ] being 
withdrawn with a higher threshold exemption upto 6 crore in 
a year and eligibility limit of 12 crore , along with simplified 
compliance procedure. 
Footwear 
Excise duty on rubber sheets & resin rubber sheets for soles 

12. 5 % 
and heels being reduced . 
The abatement rate from retail sale price (RSP ) for the 25 % 
purposes of RSP based assessment of excise duty , for all 
categories of footwear being revised . 
Service tax 
a ) Services provided by Indian Shipping lines by way of No credit 

transportation of goods by a vessel to outside India being 
zero rated with effect from 1st March , 2016 ; and 
Service tax on services provided by them by way of Nil 
transportation of goods by a vessel from outside India up 
to the customs station in India being imposed , with effect 

from 1st June, 2016 . 
Service tax on services provided by Biotechnology Industry 
Research Assistance Council ( BIRAC ) approved 

14 % 
biotechnology incubators to incubatees being exempted , with 
effect from 01. 04 .2016 . 


1 % (without 

ITC ) 

or 
12. 5 % (ITC ) 


22 . 


6 % 


(ii ) 


30 % 


23 . 


( 1 ) 


Input tax 
credit allowed 


14 % 


Nil 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IV SEC . 1 ] 


( iii) 


(iv ) 


(v ) 


( vi) 


(vii) 


Service tax on the services provided by way of skill/ vocational 
training by training partners under Deen Dayal Upadhyay 

14 % 

NIL 
Grameen Kaushalya Yojana being exempted , with effect from 
01.04. 2016 . 
Service tax on services of assessing bodies empanelled 
centrally by Directorate General of Training, Ministry of Skill 

14 % 

NIL 
Development & Entrepreneurship being exempted , with effect 
from 01. 04 .2016 . 
Notification No. 41/2012 -ST, was amended by notification No. 1 /2016 - ST so as to, inter alia , 
allow refund of service tax on services used beyond the factory etc . for the export . This 
amendment is being made effective from 1st July 2012 . This will come into effect from the date 
of enforcement of Finance Bill 2016 . 
Quarterly payment of service tax being extended to Wne Person Company @ (OPC ) and HUF also , 
with effect from 01. 04 . 2016 . 
Facility of payment of service tax being extended on receipt basis to One Person Companyô 
(OPC ) also , with effect from 01. 04 . 2016 . 
Ease of doing business 
13 cesses levied by other Ministries/Departments and administered by the Department of 
Revenue, where the revenue collection from each of them is less than 50 crore in a year being 
abolished. 
Interest rates on delayed payment of duty/tax across all Customs 18 % Customs 
indirect taxes being rationalized at 15 % , except in case of Excise 18 % Excise 
service tax collected but not deposited to the exchequer , in 

Service tax 
which case the rate of interest will be 24 % from the date on 

Service tax 

15 % 
which the service tax payment became due. 

18 % 
For assesses with taxable value during preceding year/years 

24 % 

24 % 
covered by the notice is less than 60 Lakh , the rate of interest 

30 % 

in case of tax 
on delayed payment of service tax will be 12 % . 

collected but 
This will come into effect from date of enforcement of 

not deposited 
Finance Bill , 2016 . 
The exemptions from customs duties on specified goods imported for petroleum exploration under 
various types of licenses or mining leases, pre-NELP contracts, NELP contracts , Marginal Fields 
Policy and the Coal Bed Methane Policy being merged into a single exemption with a unified list 
of specified goods and conditions 
Nil Basic Customs Duty and Nil CVD on imports of goods required for exploration & production 
of hydrocarbon activities being extended to such operations undertaken under Petroleum 
Exploration Licenses (PEL ) orMining Leases (ML ) issued or renewed before 1st April 1999 . 
| CENVAT Credit Rules , 2004 being amended, to improve credit flow , reduce the compliance cost 
and litigation , particularly those relating to apportionment of credit between exempted and non 
exempted final products / services. Changes are also being made in the provisions relating to 
input service distributor , including extension of this facility to transfer input services credit to 
outsourced manufacturers , under certain circumstances. Amendments will also enable 
manufacturers with multiple manufacturing units to maintain a common warehouse for inputs and 
distribute inputs with credits to the individual manufacturing units. This will come into effect 
from 01. 04 .2016 . 
Amendments being made to Central Excise and Service Tax laws so as to provide for closure of 
proceedings against co -noticees, once the proceedings against the main noticee have been closed , 
with effect from date of enforcement of Finance Bill, 2016 . 
Rules prescribing procedure for import or domestic procurement of goods at concessional rates of 
customs and excise duties for certain specified purposes being simplified . 
Number of returns for central excise assessee, above a certain threshold, is being reduced , from 
27 to 13 , one annual and 12 monthly returns. The annual return will also have to be filed by 
service tax assessees, above a certain threshold , taking total number of returns to three in a year 
for them . This will come into effect from 01.04 .2016 . 
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9 . 


10 . 


11 . 


14 . 


The facility for revision of return , hitherto available to a service tax assessee only , being extended 
to manufacturers also . 
The monetary limit for launching prosecution being increased to 2 crore of service tax evasion 
and the power to arrest being restricted only to situations where the tax payer has collected the 
tax but not deposited it to the exchequer above a certain threshold of 2 crore . This will come 
into effect from date of enforcement of Finance Bill, 2016 . 
The Customs Act being amended to provide for deferred payment of customs duties for certain 
class of importers and exporters. In consultations with Ministry of Shipping, the facility of direct 
port delivery is being extended to more importers. 
In 2014 - 15 Budget, the intent to implement Indian Customs Single Window Project was 
announced . Significant progress has been made in that direction to implement this facility at 
major ports and airports starting from next financial year. 
The duty free import allowance for bona fide gifts imported by 

10 , 000 320 , 000 
post or air or by courier service being increased . 

Chief Commissioners of Central Excise are being instructed to file application for withdrawing 
prosecution in cases involving duty less than rupees five lakh and pending for more than fifteen 
years . 
Clean Environment Initiatives 

Existing Proposed 
The name of Clean Energy Cessôlevied on coal, lignite and 
peat being changed to Clean Environment Cessô and its rate 3200 PMT 400 PMT 
being increased . 
Credit of input services on transport of passengers by rail at 4 .2 % 

4 . 2 % 
the existing rate of abatement of 70 % being allowed, with Without credit With input 
effect from 01. 04 .2016 . 

service credit 
Credit of input services on transport of goods in containers by 4 . 2 % 

5 .6 % 
rail at a reduced abatement rate of 60 % being allowed, with Without credit With input 
effect from 01. 04 . 2016 . 

service credit 
Credit of input services on transport of goods , other than in 4 . 2 % 

4 . 2 % 
containers by rail at the existing rate of abatement of 70 % Without credit With input 
being allowed, with effect from 01 .04 . 2016 . 

service credit 
Credit of input services on transport of goodsby vessel at the 4 .2 % 

4 .2 % 
existing rate of abatement of 70 % being allowed , with effect Without credit With input 
from 01. 04 .2016 . 

service credit 


VII 


6 . 


VII . 


The customs and excise duty concessions on specified parts of Upto Without time 
electric vehicles / hybrid vehicles being extended . 

31 . 03 . 2016 

limit 
Excise duty on sacks and bags of any plastic being 12.5 % or 15 % 15 % 
rationalized . 
Reduce litigation and providing certainty in taxation 
An Indirect tax Dispute Resolution Scheme, 2016 , being introduced wherein in respect of cases 
pending before Commissioner ( Appeals), the assesse , after paying the duty , interest and penalty 
equivalent to 25 % of penalty imposed , can file a declaration . The proceedings against the 
assessee will be closed and he will also get immunity from prosecution . However, this scheme 
will not apply in certain cases . 
Retail Sale Price [RSP ] based assessment of excise duty being extended to all goods falling under 
heading 3401 and 3402 with the abatement rate of 30 % . 
Retail Sale Price [RSP ] based assessment of excise duty being extended to : 
a ) aluminium foils of a thickness not exceeding 0.2 mm [with abatement of 25 % ]; 
b ) wrist wearable devices ( commonly known as Gmart watchesê [with abatement of 35 % ]; and 
c ) accessories of motor vehicle and certain other specified goods [with abatement of 30 % ]. 
Exemptions being restored , with effect from 01.04 .2015 , in 
relation to contracts which had been entered into prior to 
01. 03 .2015 for services of: 
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a ) 
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construction provided to the Government, a local authority 

Nil 
or a governmental authority , in respect of construction of 5 .6 % of total 
govt. schools , hospitals etc. 

amount 
b ) construction of ports , airports. 
Exemption from service tax being extended to services 
provided by way of construction , maintenance etc . of canal, 

5 .6 % of total 
dam or other irrigation works provided to bodies set up by 

Nil 

amount 
Government, during the period from the 1st July, 2012 to 
29th January, 2014 . 
Section 67A being amended to obtain rule making powers in respect of the Point of Taxation 
Rules, 2011. Point of Taxation Rules, 2011 being amended accordingly, with effect from date of 
enforcement of Finance Bill, 2016 . 
Section 93A of the Finance Act, 1994 being amended so as to allow rebate by way of notification 
also , with effect from date of enforcement of Finance Bill , 2016 . 
Explanation 2 in section 65B (44 ) of the Finance Act , 1994 being amended so as to clarify that 
any activity carried outby a lottery distributor or selling agent are liable to service tax , with effect 
from date of enforcement of Finance Bill, 2016 . 
Being clarified that service provided by the Indian Railways to 
Container Train Operators (CTOs) of haulage of their 14 % 

4 . 2 % 
container train is a service of Transport ofGoods by Railô 
Services provided by the Indian Institutes of Management 
(IIM ) by way of 2 year full time Post Graduate Programme in 
Management ( PGPM ), Integrated Programme in Management 14 % 

Nil 
and Fellowship Programme in Management (FPM ) being 
exempted , with effect from 01. 03. 2016 . 
Cenvat Credit Rules, 2004 being amended so as to provide for reversal of Cenvat Credit of 
inputs/input services which have been commonly used in providing taxable output service and an 
activity which is not a Gerviceộ with effect from 01 .04 .2016 . 
Notification No. 27 /2012 ï C .E . (N . T.) being amended so as to provide that time limit for filing 
application for refund of Cenvat Credit, in case of export of services, is 1 year from the specified 
date , with effect from 01.03.2016 . 
Assignment by the Government of the right to use the radio 
frequency spectrum and its subsequent transfers being 
declared as a service so as to make it clear that assignment of 

14 % 

14 % 
right to use the spectrum is a service leviable to service tax 
and not sale of intangible goods , with effect from date of 
enforcement of Finance Bill, 2016 . 
A condition mandating inclusion of cost of fuel in the consideration for the services of renting of 
motor -cab services for availing abatement from service tax , being introduced with effect from 
01. 04 .2016 . 
Service tax on the services of Information Technology 
software on media bearing RSP , being exempted , provided 

Nil 

Nil 
appropriate Central Excise duty is paid , with effect from 
01.03 . 2016 . 
Mutual exclusiveness of levy of excise duty and service tax on 
information technology software [in respect of Software 
recorded on media ÔNOT FOR RETAIL SALEÒ being 

14 % 

14 % 
ensured by exempting from excise duty only that portion of 
the transaction value on which service tax is paid , with effect 
from 01.03 . 2016 . 
Rationalization / anti avoidance 

Existing Proposed 
The abatement rate at 70 % in respect of services by way of 3 .5 % ) 
construction of residential complex etc. being rationalized , 4 . 2 % 

4 . 2 % 
with effect from 01.04. 2016 . 


16 . 
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Concessional CVD on Gold dore bar being increased and CVD 8 % CVD 8. 75 % 
concessional excise duty on refined gold bars manufactured Excise duty Excise duty 
from such gold dore or gold ore/ concentrate, silver dore bar 

9 .5 % 
and copper ore or concentrate being increased . Excise duty 
exemption under the existing area based exemptions on 
refined gold being prospectively withdrawn . 

CVD 7 % CVD 7 .75 % 
Concessional CVD on silver dore bar and excise duty on Excise duty 

Excise duty 
refined silver being increased . 

8 % 

8 . 5 % 
Actual user condition for the imports of Phosphoric Acid and Anhydrous Ammonia at 
concessional BCD /CVD for manufacture of Fertilizers being prescribed . 
Actual user condition on imports of LCD /LED /OLED Panels at Nil BCD for manufacture of 
LCD /LED /OLED TVs being prescribed . 
Excise duty payable per machine per month on chewing tobacco without lime tube / lime pouches 
and jarda scented tobacco being aligned by providing the same speed slabs for both the products. 
Abatement rate being rationalized at 70 % in respect of 3.5 % / 

4 . 2 % of 
services by a tour operator subject to certain conditions, with 5 .6 % of 

amount 
effect from 01.04 . 2016 . 

amount 

charged 

charged 
The rate of service tax on the services of a foreman to a chit 

14 % of 9 . 8 % of 
fund being rationalized with an abatement of 30 % , without 

amount 

amount 
input tax credit , with effect from 01.04 .2016 . 
Cenvat credit rules being amended so as to allow credit of service tax paid on upfront charges for 
assignment of natural resources by Government to a business entity , over such period of time as 
the period for which the rights have been assigned . This comes into effect from 01. 04 .2016 . 
Exemption limit on services provided by a performing artist in 
certain folk or classical art forms of music , dance or theatre , 

14 % 

Nil 
being enhanced to Rs. 1.5 lakh per event, with effect from 
01.04 .2016 . 
Additional Resource Mobilization 

Existing Proposed 
BCD on Cashew nuts in shell being increased . 

Nil 

5 % 
Excise duty on waters including mineral waters and aerated 18 % 

21 % 
waters, containing added sugar or other sweetening matter or 
flavored being increased . 
Excise duty on Aviation Turbine Fuel (ATF ), other than for 8 % 

14 % 
supply to Scheduled Commuter Airlines (SCA ) from the 
Regional Connectivity Scheme Airports , being increased. ATF 
for supply to aircraft under the Regional Connectivity Scheme 
will continue to attract 8 % excise duty . 
Infrastructure Cess being levied on motor vehicles , of heading 
8703, as under : 
a ) Petrol/LPG /CNG driven motor vehicles of length not 

exceeding 4m and engine capacity not exceeding 1200cc ; 
b ) Diesel driven motor vehicles of length not exceeding 4m 

2 .5 % 
and engine capacity not exceeding 1500cc; 
c ) Other higher engine capacity and SUVs and bigger sedans. 
Three wheeled vehicles, Electrically operated vehicles , Hybrid 
vehicles, Hydrogen vehicles based on fuel cell technology, 
Motor vehicles which after clearance have been registered for 
use solely as taxi, Cars for physically handicapped persons and 
Motor vehicles cleared as ambulances or registered for use 
solely as ambulance will be exempt from this Cess . 
No credit of this cess will be allowed , and credit of no other 
duty can be allowed to pay this Cess. 


1 % 


4 % 
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4 . 


7 . 


Miscellaneous 

Existing Proposed 
Tobacco and Tobacco Products 
Excise duty on Cigar and cheroots being increased 

12 .5 % or * 3375 12 . 5 % or 
per thousand , 3755 per 
whichever is thousand , 
higher whichever is 

higher 
Excise duty on Cigarillos being increased 

12 .5 % or 3375 12 .5 % or 3755 
per thousand , per thousand , 
whichever is whichever is 
higher 

higher 
Excise duty on Cigarettes of tobacco substitutes being 3375 per 3755 per 
increased 

thousand thousand 
Excise duty on Cigarillos of tobacco substitutes being 12 .5 % or 33375 12 .5 % or 
increased 

per thousand, 33755 per 
whichever is thousand , 
higher whichever is 

higher 
Excise duty on other forms of tobacco substitutes being 12 . 5 % or 12 .5 % or 
increased 

* 3375 per 33755 per 
thousand , thousand , 
whichever is whichever is 
higher 

higher 
Excise duty on Gutkha , chewing tobacco (including filter 

70 % 

81 % 
khaini) and jarda scented tobacco being increased 
Excise duty on Unmanufactured tobacco being increased 

55 % 

64 % 
Tariff rate of excise duty on paper rolled biris [whether Tariff rate * 30 Tariff rate 580 
handmade or machine made ] and other biris [other than per thousand . per thousand 
handmade biris ] being increased . 

Effective rate Effective rate 
The effective rates , will , however , remain unchanged. 

21 per 

21 per 

thousand thousand 
Additional Duty of Excise on cigarettes being increased 

Per thousand Per thousand 
Non filter not exceeding 65 mm . 

70 L 215 
Non - filter exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm . 

110 

370 
Filter not exceeding 65 mm . 

215 
Filter exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm . 

70 

260 
Filter exceeding 70 mm butnot exceeding 75 mm . 

110 

370 
Other 

180 
Other products 
A number of assistive devices, rehabilitation aids and other 
goods for disabled persons attract Nil BCD . This exemption BCD - 10 % BCD - Nil 
being extended to Braille paper . 
Disposable sterilized dialyzer and micro barrier of artificial 

Nil BCD 
kidney being exempted from Basic Customs Duty , excise 

Applicable 

Nil excisel 

BCD , excise / 
duty / CVD and SAD 

CVD 
CVD , SAD 

Nil SAD 
OTHER LEGISLATIVE AMENDMENTS 
THE CUSTOMS ACT, 1962 
Warehousing provisions are being simplified so as to move from physical control to record based 
control in most of cases. Several other consequential changes are also being made. 
Section 25 of the Customs Act, 1962 being amended 80 also omit the requirement of publishing 
and offering for sale on the date of its issue, by the Directorate of Publicity and Public Relations 
of CBEC , of notification issued for publication in the official gazette . 


9 . 
(i) 


70 


( iii) 
( iv ) 


( v) 


560 


(vi) 
10 . 
(i) 


( ii ) 
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Sections 28 , 47 , 51 and 156 of the Customs Act, 1962 being amended so as provide for deferred 
payment of customs duties to certain class of importers and exporters and to increase the 
limitation period from one year to two year in cases not involving fraud , suppression of facts, 
wilful mis- statement, etc. 
New section 58A being inserted to provide for a new class of warehouses which require 
continued physical control and will be licensed for storing revenue sensitive goods . 
New section 58B being inserted so as to regulate the process of cancellation of licences which is 
a necessary concomitant of licencing. 
Section 65 being amended to delete the payment of fees to Customs for supervision of 
manufacturing facilities under Bond; and empower Principal Commissioner or Commissioner of 
Customs to licence such facilities . 
THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975 
The First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 being amended so as to include editorial 
changes in the Harmonized System of Nomenclature (HSN ) in certain chapters to be effective 
from 01 .01.2017 . 
The First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 being amended so as to : 
a ) prescribe separate tariff lines for laboratory created or laboratory grown or manmade or 

cultured or synthetic diamonds; 
b ) substitute Tariff line 5801 39 10 with description Warp pile fabrics , uncutòin place of tariff 

line 5801 37 11 [with description Warp pile fabrics cepingleôuncut velvet ] and 5801 37 19 

[ with description Warp pile fabrics épingleôuncut other ]; 
c ) delete Tariff line 8525 50 50 , relating to Wireless microphone ; 
d ) to amend supplementary notes (e ) and (f) of Chapter 27 so as to change the reference : from 

IS : 1460 :2000 to IS : 1460 : 2005 for high speed diesel (HSD ) and from IS : 1460 to IS : 

15770 : 2008 for light diesel oil (LDO ) 
THE CENTRAL EXCISE ACT, 1944 
Section 5A being amended , so as to omit the requirement of publishing and offering for sale on 
the date of issue , by the Directorate of Publicity and Public Relations of CBEC , of notifications 
issued for publication in the Official Gazette . 
Section 11A of the Central Excise Act , 1944 being amended so as to increase the limitation 
period from one to two years in cases not involving fraud , suppression , etc . 
Section 37B of the Central Excise Act, 1944 being amended so as to empower the Board for 
implementation of any other provision of the said Act in addition to the power to issue orders, 
instructions and directions . 
The Third Schedule to the Central Excise Act, 1944 being amended so as to include therein : 

1) All goods falling under heading 3401 and 3402 ; 
2 ) Aluminium foils of a thickness not exceeding 0 .2 mm ; 
3) Wrist wearable devices (commonly known as Gmart watchesÔ ; and 

4 ) Accessories ofmotor vehicle and certain other specified goods. 
THE CENTRAL EXCISE TARIFF ACT, 1985 
The First and Second Schedules to the Central Excise Tariff Act , 1985 being amended so as to 
include editorial changes in the Harmonized System of Nomenclature (HSN ) in certain chapters 
to be effective from 01 .01. 2017 . 
the First Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 being amended so as: 
a ) to prescribe separate tariff lines for laboratory created or laboratory grown or manmade 

or cultured or synthetic diamonds; 
b ) to substitute Tariff line 5801 39 10 with description Warp pile fabrics, uncutòin place of 

tariff line 5801 37 11 [with description Warp pile fabrics cepingleô uncut velvet ] and 

5801 37 19 [ with description Warp pile fabrics cepingleôuncut other); 
c ) to delete Tariff line 8525 50 50 , relating to Wireless microphone ; 
d ) to amend supplementary notes (e) and (f) of Chapter 27 so as to change the reference 

from IS : 1460: 2000 to IS : 1460: 2005 for high speed diesel (HSD ) and from IS : 1460 to IS : 
15770 :2008 for light diesel oil (LDO ). 
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THE FINANCE ACT, 1994 (SERVICE TAXI 
Section 73 , being amended so as to increase the limitation period from 18 months to 30 months 
for short levy /non levy/ short payment/non - payment/ erroneous refund of service tax, with effect 
from date of enforcement of Finance Bill, 2016 . 
THE CENTRAL SALES ACT, 1956 
Section 3 of the Central Sales Tax Act, 1956 being amended so as to insert an explanation : 
Explanation .- Where the gas sold or purchased and transported through a common carrier 
pipeline or any other common transport distribution systems becomes co -mingled and fungible 
with other gas in the pipeline or system and such gas is introduced into the pipeline or system in 
one State and is taken out from the pipeline in another State , such sale or purchase of gas shall be 
deemed to be a movement of goods from one state to another. 
THE CENTRAL ROAD FUND ACT, 2000 
Section 10 of the Central Road Fund Act, 2000 , being amended so as to substitute clause (viii ) of 
subsection ( 1) to provide a formula for redistribution of the cess for different purposes. 
THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002 , THE SMUGGLERS AND 
FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY ACT , 1976 
AND NARCOTICS DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT , 1985 
The three Tribunals established under these Acts being merged and being provided that Appellate 
Tribunal established under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators ( Forfeiture of 
Property) Act, 1976 shall be the appellate Tribunal for hearing the appeals against the orders 
made under all these three Acts. 
THE FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999 
Section 14A in the Foreign Exchange Management Act (FEMA], 1999 being inserted to 
incorporate provisions contained under the Second Schedule appended to the Income- tax Act , 
1961, so as to empower an officer not below the rank of Assistant Director to recover arrears of 
penalty under the FEMA 1999 by exercising the powers conferred under the Income-tax Act, 
1961. 
MISCELLANEOUS 
Various notifications pertaining to Advance Licence and Duty Free Import Authorization 
Schemes being amended to retrospectively correct the reference to ñection 8ò of the Customs 
Tariff Act , 1975 in such notifications to ñsection 8Bò so as to clearly provide that exemption 
from safeguard duty under section 8B is available under these notifications on imports under 
Advance Licence and Duty Free Import Authorization Schemes. 
RULES & NOTIFICATIONS UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962 
Existing Baggage Rules , 1998 being substituted with Baggage Rules , 2016 so as to simplify and 
rationalize multiple slabs of duty free allowance available to various categories of passengers. 
Customs ( Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) 
Rules, 1996 being simplified . 
REGULATIONSMADE UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962 
The Customs Baggage Declaration Regulations, 2013 being amended to provide that baggage 
declaration will have to be filed only by passengers who carry dutiable or prohibited goods. 
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